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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  समबेत  हुई  ।

 महोवय  पीठासीन

 11.00  झ०  पू०

 श्रीलंका  और  भारत  के  बोच  समभोते  के  बारे  में

 भी  पी०  कुलनवईबेलू  :  श्रीलंका  तथा  भारत  के  बीच  ऐतिहासिक  समझौता  करने  के
 लिए  हमें  अपने  प्रधान  मन्त्री  को  बधाई  देनी  है  ।'''  )

 प्रो०  के०  के०  तिधबारी  :  ऐतिहासिक  समझौता  करने  पर  प्रधान  मंत्री  तथा  श्रीलंका
 के  राष्ट्रपति  श्री  जयवर्धंने  को  बधाई  देते  हुए  सभा  को  एक  संकल्प  पारित  करना  चाहिए

 '**

 श्री  पी०  कूलमवईबेलू  :  ओर  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  को  भीਂ

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  उनके  द्वारा  की  गई  सेवाओं  के  लिए  सभा  को  अपना  आभार  श्यक्त
 करना  चाहिए  तथा  अभिलेख  रखना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आशा  है  कि  समस्त  हमारे  प्रधान  श्रीलंका  के

 तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  डा«  एम०  जी०  रामचन्द्रन  तथा  कई  अन्य  संस्थाओं  जो  इस  समझौते  पर
 सफलतापूर्वक  हस्ताक्षर  करवाने  में  शामिल  बधाई  देती

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  हमें  एक  सरकारी  संकल्प  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  एक  सरकारी  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  पीठ  से  मैं  पहले  ही  यह  कह  चुका  अब  हम  प्रश्नकाल  का
 कार्य  आरम्भ  करेंगे  ।

 हु

 श्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  हमें  एक  सर्वंसम्मत  संकल्प  पाश्ति  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अध्यक्षपीठ  से  पहले  ही  यह  बात  कह  दी



 अक्नों  के  सोश्विक  उत्तर

 जिसबाद ]

 खेलकद  भोर  शारीश्कि  शिक्षा  में  डिग्री  पाठ्यक्रम

 +*+62,  श्री  महेन्द्र  सह  :

 श्री  मुकुल  वासनिक  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्षरेंगे  कि  :

 कया  विश्वविद्यालय  अमुदास  आयोग  ने  आगामी  शिक्षा  सत्र  से  शारीरिक  शिक्षा  ओर

 खेलकूद  में  डिग्री  पाठ्यक्रम  आरंभ  करने  के  लिए  ड्रिमल  ड्रिस्लक्िछ्वालयों  से  प्राप्त  प्रस  गावों  को  स्वीकृति
 दे  दी

 यदि  तो  इस्त  पाठ्यक्रम  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्या  और

 कौन-कौन  से  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  में  यह  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किया  जायेगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  हां  ।

 इस  पाठ्यक्रम  का  लक्ष्य  साम्रान्य  शिक्षा  क्रे  कालेजों  में  अग्नज्  शित्नी  के  लिए  शारीरिक
 स्वास्थ्य  शिक्षा  तथा  खेल  को  एक  बियय  के  रूप  में  चुनने  हेतु  छात्रों  को  घुत्रिधाएं  प्रश्न

 करना  यह  पाठ्यक्रम  छात्रों  को  इस  विषय  का  वैज्ञानिक  छस  से  क्षरते  भ्ोद
 ठ्यायाम  तथा  योग  के  झतिरिक्त  चार  खेलों  भ्रकश्षवा  ढ़ो  क्षेसों  और  एढ़  ब्यवक्माफ्रेन्मुल्त  बराढ्रूसक्रम  में
 पर्याप्त  स्तर  की  योग्यता  प्राप्त  करने  में  सहायक  होगा  ।

 वर्ष  1987-88  से  पादूयक्रम  आरंश्  करने  के  लिए  विश्वव्विश्माक़म  श्रलुदल  श्लाणेग  द्वारा
 अनुमोदित  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  नाम्त  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  विश्व  शांतिनिकेतन

 (2)  एस०  एन०  डी०  टी०  महिला  बम्धई  |

 (3)  कानपुर  उ०  श्र०

 (4)  शिवाजी  कोल्हापुर  ।

 (5)  कल्याणी  विश्वविद्यालय

 (6)  एच०  एच०  राजा  पुड्डुकोतई

 (7)  एस०  जी०  एम०  महाराष्ट्र  ।

 (8)  विलिगटन  महाराष्ट्र  ।

 (9)  तिलक  डिग्री  उ०  प्र०

 (10)  एम०  एम०  एच०  उ«
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 (11)  सौं०  ऐम०  बिहार  ।

 (12)  आऔर०  के०  बिहार  ।

 (13)  समस्तीफुर  बिहार  ।

 (14)  एम्र०  जार०  के०  गोयंका  बिहार  और

 (15)  एम'०  एस०  बिहार  ।

 भी  महेन्र  सिह  :  मैं  म॑न्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  इस  पाठ्यक्रम  के  क्या  उद्देश्य  हैं  ।
 क्यो  अपने  यह  सुनिश्चित  कर  किया  है  कि  जो  युवा  पुरुष  खिलाड़ी  तथा  महिला  खिलाड़ी  इस  पाठ्यक्रम
 को  पूरा  उन्हें  रोजगार  मिलेगा  ?  हमारी  नीति  डिग्री  को  रोजगार  से  जोड़ने  की  है  ।

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  पो०  बो०  नरसह

 :  हमारी  नीति  डिबम्री  को  रोजगार  से  अलग  करने  की  यह  माननीय  सदस्य  द्वारा  कहे  गए
 कथन  से  विपरीत  यह  अन्य  सभी  पाद्यक्रमों  के साथ  जो  पहले  से  प्रचलित  पहली
 बारਂ  शुरू  कियां  जा  रहा  इंस  समय  हमने  खेलों  को  नई  नीति  में  शिक्षा  पद्धति  का  अभिन्न  अंग
 बनाया  हमें  कंहां  से  प्रारम्भ  करना  चाहिए  ?  हमने  सबसे  निचले  स्तर  पर

 जत्यक्िक  बुनियादी  सुविधाएं  दी  हैं  जिससे  व ेऊपर  उठ  सकते  ऊचे  कम  से  कम
 उनके  लिए  जोਂ  कास्तव  में  सक्षम  भागे  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  रास्ते  खोले

 विश्वविश्ञीलय  अनुदांभ  आँयेंगा  नें  यह  योजना  प्रारम्भ  की  ।  इस  राद्यक्रम  के  उन्हें  कौन  सा
 रोजगार  उपलब्ध  कराया  इस  पर  नियोक्ताओं  के  स्तर  पर  पुनः  विचार  किया  उन्हें
 कौन-सा  रोजसार  हम  दें  सकते  हैं  और  कौस-सा  रोजगार  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  दे  सकते  इस
 मामले  पर  बाद  में  जांकःफडताल  की  इस  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  विश्वविद्यालय

 भमुक्तनਂ  आवोगਂ  ने  एक  ऐसे  पाठ्यक्रैम  के  बारे  में  सोचा  है  जो  पूर्णतया  खेलोन्मुख  है  और  जो  नीति  की
 सामान्य  योजना  में  उ+युक्त

 थी  महेन््र  सिह  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आगोग  इस  योजना  के  लिएः  विशेष  बित्तीय  सह्ृबसें  देगा  ।

 भौमती  कृष्णा  सांही  :  डिग्री  को  को  पढ़ाई  के  लिए  थू०  जो०  सौ०  की  आधथिक  सहायता  दी

 आयी  ने  पौठवेक्रम  शुरू  करने  के  लिए  कालेजों  की  निम्नलिखित  सहायता  की  पेशकश  की  है  :

 पुस्तकालय  की  पुस्तकें  तथा

 रुपये
 मूल्य के

 छह  अध्यापकों  का  वेतन  तथा  पांच  वर्षों  के  लिए  कुछ  सहायक
 आयोग  की  सहायता  भंवनों  के  लिये  60  प्रतिशत  और  पुस्तकों  तथा  उपकरणों  के  लिये  शत

 प्रतिशत  ।
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 ओ  मुकूल  वासनिक  :  खेल  ओर  शारीरिक  शिक्षा  किसी  व्यक्ति  के  व्यक्तित्व  के  घिकास  में

 महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करते  हैं  और  इस  विचार  से  हम  सब  सहमत  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इस

 पृर्ण  विभाग  में  हम  पीछे  रह  गए  अतः  सरकार  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  ऐसे
 डिग्री  पाठ्यक्रम  चलाने  संबंधी  निर्णय  का  स्वागत  करता  लेकिन  इस  देश  में  हमारे  यहां
 लगभग  150  विश्वविद्यालय  हैं  और  5,000  कालेज  हैं  और  से  वह  सूची  जो  माननीय  मंत्री  ने

 अपने  उत्तर  में  पेश  की  है--वह  मेरे  पास  है--केवल  15  कालेजों  का  उल्लेख  करती  है  जिसमें  कुछ
 विश्वविद्यालय  भी  शामिल  हैं  ।  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  खेलों  और

 शिक्षा  में  डिप्री  पाठ्यक्रम  खोलने  के  लिए  सरकार  द्वारा  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  से  कितने  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  थे  ओर  उनमें  से  कितनों  को  रह  किया  गया  |  के  बारे  में  सूची  हमारे  पास  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  कालेजों  में  इस  विशेष  पाठ्यक्रम  के  लिए  सातवीं  पंच*
 वर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि  का  नियतन  किया  गया

 '

 श्रोमतो  कृष्णा  साही  :  उपाध्यक्ष  यू०  जी०  सी०  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  बनाई
 उसी  की  अनुशंत्ा  पर  तीन  वर्ष  के  लिए  बी०  एस०  सी०  फिजिकल  एजूकेशन  ओोर  हैल्थ  एजूकेशन  ओर

 खेल-कूद  का  डिग्री  को्स  अनुमोदित  किया  जाता  विश्वविद्यालयों  को  यू०  जी०  सी०  लिखती
 और  यू०  जी०  सी०  के  लिखने  के  पश्चात्  जो  विश्वविद्यालय  अनुशंसाएं  करते  उन्हीं  के  आघार  पर
 जहां-जहां  फिजीकल  एजूकेशन  के  लिए  इन्फ्रास्ट्रक्चर  मौजूद  होता  उन  कालेजों  में  यह  डिग्री  कोसे
 जलाने  की  मंज्री  दी  जाती

 फिलहाल  जिन  पंद्रह  कालेजों  की  सूची  दी  गई  है  उनकी  मंज्री  हो  गई  है  ओर  उन  कालेजों  में
 ये  योजनाएं  प्रारम्भ  होने  वाली-हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  और  कालेजों  में  इन  योजनाओं  के  चलाए  जने
 के  बारे  में  जानना  चाहा  उस  बारे  मे  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  कई  काखेजों  में  इन  योजनाओं  को
 चलाया  जाना  विचाराधीन  है  किन्तु  उन  पर  अभी  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।

 |

 भी  मुकूल  वासनिक  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि  का  नियतन  किया  गया
 की  पो०  वो०  नरसह  राव

 :  मुझे  स्पष्ट  करने  दीजिए  ।  यह  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 की  एक  योजना  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  इन  15  कालेजों  के  लिए  वित्तीम्र  सहायता  की
 जितनी  भी  आवश्यकता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  और  यदि  वे  इस  बात  के  लिए  सहमत  हो
 जाते  हैं  कि  इस  योजना  को  चलाने  के  लिए  कुछ  अन्य  कालेज  भी  उपयुक्त  अधिक  सहायता

 सरकार  की  ओर  से  अलग  से  कोई  नियतन  नहीं  किया  गया  यह  विश्वविद्यालय  अनुदास आयोग  द्वारा  किया  गया  हमें  आशा  करनी  चाहिए  कि  इन  संस्थाओं  की  संछया  धीरे-धीरे
 बढ़ेगी  जिससे  नीति  के  पूर्णतया  लागू  करने  में  शुरू  आखिर  तक  हमें  कोई  युक्तिसंगतता  दिखाई  दे  ।
 इस  समय  इसके  लिए  विशेष  तौर  पते  कुछ  भी  नियत  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  के  फण्ड  से  आता  है  ।

 शओओमती  कृष्णा  साही  :  उपाध्यक्ष  अभी  माननीय  सदस्य  णो  पछना  चाह  रहे  थे  कि
 सेवंथ  फाइव  ईयर  प्लान  में  कितनी  एलोकेशन  हो  रही  फिलहाल

 तो  मैं  उनको  यह  बता  सकती  हूं

 4
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 कि  सिक्सथ  फाइय  ईयर  प्लान  में  1985-86  में  यू०जी  ०सी०  ने  रु०  24.95  लाख  ग्राण्ट  दी  986-

 87  में  159  लाख  और  ]:87-88  के  दौरान  ः.करीबन  3  करोड़  रुपए  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 श्रो  मदन  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  हम  बहुत  मशक्र  हैं  माननीय  मानव  संसाधन  मन्त्री  जी

 के  कि  उन्होंने  15  कॉलेजों  में  इस  प्रकार  की  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  चाहे  यह  यूनिवर्सिटी  ग्राष्ट्स
 कमीशन  की  तरफ  से  हुई  हो  या  जो  कमेटी  उसकी  रिक्मेंडेशन  के  भ्राधार  पर  हुई  लेकिन  इसमें

 यह  समक्ष  में  नहीं  आ  रहा  है  कि  15  में  वन  यह  यानी  5  विश्वविद्यालय  बिहार  में  हैं  भोर

 3  उत्तर  प्रदेश  में  ये ऐसी  जगहों  पर  नही  हैं  जहां  पर  इनको  अत्यन्त  आवश्यकता  है  जंसे

 गोरखपुर  में  और  एक  नई  यूनिवर्सिटी  जौनपुर  में  खुल  रही  गोरखपुर  में  एक  भली  भच्छी

 प्रकार  की  यूनिवर्सिटी  इनमें  से  किसी  स्थान  पर  निगाह  नहीं  पड़  रही  है  जहां  पर  इनकी  अत्यन्त
 आवश्यकता  इसलिए  में  मानव  संप्ताधन  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  जो  पिछड़े  इलाकों  की

 यूनिवर्सिटियां  जहं  पर  फिजीकल  एज्केशन  की  अत्यन्त  आवश्यकता  क्या  वे  यूनिवर्सिटी  ग्राण्ट्स
 कमीशन  को  इस  प्रकार  की  डायरेक्शन  देने  की  कृपा  करेंगे  कि  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  इस  प्रकार  की
 स्थिति  हो  वहां  पर  इनको  खोलने  की  व्यवस्था  करें  ?

 झीमती  कृष्णा  साही  :  उपाध्यक्ष  जैसा  मेने  पहले  बताया  है  कि  यू०  जी०  सी०  सभी
 विश्वविद्यालयों  को  लिखती  है  ओर  पत्राचार  के  माध्यम  से  उनसे  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहती  है
 कि  कहां-कहां  पर  आपका  इन्फ्रा  स्ट्रक्चर  है  और  उसी  इन्फ्रा-स्ट्रक्चर  के  मुताबिक  वहां  पर  उसकी

 स्वीकृति  की  जाती  है  ।  जंसा  कि  मेने  पहले  15  विद्यालयों  में  यह  किया  जा  चुका  है  लेकिन

 जो  इन्फ्रा-स्ट्रक्बर  की  उपलब्धि  होनी  चाहिए  वह  यह  है  कि  प्ले-प्राउन्डज  होने  इनडोर  हाल
 होना  उसमें  बुक्त  होनी  एक  लायब्ररी  होनी  चाहिये  उसमें  फिजिकल  एज्केशन  के

 लिए  लिस्ट  आफ  बुक्स  होनी  वोकेशनल  ओरिएन्टेशन  कोर्स  होना  चाहिए  गेम्स  के  लिए  ।

 फिर  टीचसं  के  लिए  उसमें  क्राइटेरिया  है  कि  4  शिक्षक  अवश्य  होने  फिर  एम्पलायमेंट

 अपोच्  युनिटीज़  इसमें  आगे  क्या  इस  सारे  इन्फ्रा-स्ट्रक्चर  की  जांच  करने  के  पश्चात्  ही

 यू०  जी०  सी०  जब  मानती  है  और  विश्वविद्यालय  की  अनुशंसा  होती  है  तो  स्वीकृत  होती  भगर
 आपके  पास  कोई  ऐसी  जानकारी  है  कि  जहां  पर  यू०  जी०  सी०  के  लिखने  के  पश्चात्  भी
 विद्यालय  से  अनुशंसा  नहीं  की  गई  है  तो  वह्  आप  मुझे  अगर  बतायेंगे  तो  उस  पर  कायंवाही  की
 जायेगी  ।  लेकिन  अभी  तक  हमारी  नालेज  में  कहीं  से  यह  सूचना  नहीं  आई  है  कि  विश्वविद्यालय  के
 मानने  के  बाद  भी  उन्होंने  अनुशंसा  नहीं  की  जितनी  अनुशंसाएं  आई  सभी  स्वीकृत  की  गई

 हैं  ।  जितने  विश्वविद्यालयों  की  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  कि  कालेज  में  इन्फ्रा-स्ट्रक्चर  मौजूद  वहां  पर

 स्वीकृति  हो  गई  आगे  के  लिए  अगर  आपके  पास  कोई  जानकारी  इक््का-दुकका  कोई  केस  अगर

 बह  बतायेंगे  तो  जरूर  उस  पर  कायंवाही

 ]
 झी  पी०  कुलमदईबेलू  :  जहां  तक  खेल  और  शारीरिक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  कुछ  राष्यों  में

 शारीरिक  शिक्षा  को  डिग्री  पाठ्यक्रम  में  कालेज  स्तर  पर  अनिवायं  बना  दिया  गया  लेकिन
 अधिकांश  राज्यों  में  इसे  अनिवाय  नहीं  बनाया  गया  देश  को  स्वस्थ  लोगों  स्वस्थ  राजनीति
 की  आवश्यकता  मेरा  प्रश्न  है--क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  प्राथमिक  स्तर  पहली  कक्षा  से
 शारीरिक  शिक्षा  अनिवायं  करने  का  कोई  कार्यक्रम  हमें  शारीरिक  शिक्षा  शुरू  करनी  है  ओऔर
 केवल  इसके  बाद  ही  हम  जनता  में  अनुशासन  ला  सकते  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्या
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध  प्रें  कोई  योजना  है  !



 कोलस्यो  में  प्रधान  मन्त्री  पर  हमले  के  बारे  में  30  1987

 क्रौसती  कृष्णा  साहो  :  माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  हमारी  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में

 शारीरिक  शिक्षा  ओर  योग  को  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया  गया  है  ओर  हसका  प्रभुखਂ  अंग  भी

 कन्या  गया  में  भाननीय  सदस्य  को  बताना  चाहती  हूं  कि  हसका  उर्देश्यः  ही  यही  है  कि  छात्र

 छात्राओं  में  शारीरिक  स्वास्थ्य  शिक्षा  एवं  खेल-कंद  को  विशेष  रूप  में  बी०  एस०  सीਂ  स्तर

 तक  अध्ययन  कराना  खेल-कद  को  व्यवसायी  उन्मुख  कोसे  बनाना  जौर  बनाकर  उन्हें  योग्यता
 प्राप्त  कराना  ओर  उन्हें  एथलेष्टिक  स्पोट्स  को  भी  सिखलाना  है  ।

 जहां  तक  राज्य  सरकारों  की  बात  उन्हें  तो  हमने  गाइड-लाइन्स  दी  हैं  और  उनसे  अनुरोध
 किया  है  कि  वह  उस  विषय  को  रखें  और  इसी  के  अनुरूप  वह  काम  किया  गया  उसी  की  अनुशंसा  के
 बाद  हम  लोग  यह  काय॑

 प्राइमरी  सकल  में  तो  हम  लोग  करने  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 भी  भागवत  झा  आजाद  :  में  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  लेबिन  हम  इसका

 तहे  दिल  से  स्वागत  तन्ची  कर  सकेंगे  यदि  विश्वधिद्यालय  और  कालेजों  से  निकलने  वाले  ऐसे  स्नातंकों
 को  रोजगार  अवसर  प्रदाम  करने  हेतु  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तथा  व्ण्वस्था  भ्राज'न  ती  गैर
 सरकारी  क्षेत्र  जौर  नः  ही  सरकारी  क्षेत्र  उन  खिलाड़िपों  को  पर्याप्त  अवसर  दे  रहे  जिन्होंने  स्कूल
 स्तर  विश्वविश्वालय  स्तर  पर  या  रणजी  ट्राफी  स्तर  पर  योग्यता  प्रदर्शित  की  राज्य  स्तर
 पर  ऐसा  कोई  अवसर  प्रदान  नहीं  किया  शिक्षा  मंत्रालय  ने  का  समन्वय  करने  हेंतु
 कोई  प्रयास  नहीं  किएਂ  राष्ट्रीय  स्तर  पर  योग्यता  प्रदर्शित  करने  वाले  खिलोड़ियों  को  रोजगॉर॑
 देने  का  एक  प्रस्ताव  खाद्य  ओर  नागरिक  आपूर्ति  मन्त्रालय  में  भारतीय  खांध्॑

 भाण्डागार  निगम  ओर  माडने  फूड  प्रोडक्ट्स  इण्डस्ट्री  उन्हें  रोजगार  दे  रही  थी  ।  अब  यह
 योजना  खत्म  कर  दी  गयीं  में  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  ऐसे  मार्गदर्शी  सिद्धान्त
 ओऔर  सिद्धान्त  निर्धारित  करने  का  प्रयास  करेगी  छिसके  अघीन  अपने  ही  व्यक्तियों  को  जोकि  खिलाड़ी
 नहीं  हैं  रोजगार  अवसर  न  देकर  योग्य  खिलाड़ी  को  निजी  क्षेत्र  की  अपेक्षा  विशेषकर  सरकारी  क्षेत्र
 में  रोजगार  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  निर्घारित  स्तर  पर  अवसर  प्रदान  किया  जायेगा  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  इस  संबंध  में  स्पोर्ट्स  मन्त्री  महोदया  यह  प्रश्न  को्े से
 संबंधित  नहीं  है  ।

 म०  यू०

 कोलम्बों  में  प्रधान  मंत्री  पर  हमले  के  बारे  में

 ]
 ओर  मुरलौं'एस०  देवर  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  प्रधान  मन््त्री  पर  हमली  हुंओ  थां  ?  मुझे

 अज्ली  बाहर  से  समाचार  मिला  है  |
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 एक़  भागनोत्र  सदस्य  :  हम  मन्त्री  घ्रहोदय  से  तुरन्त  जानना  भाहते  हैं  कि  स्थिति  क्या  है|

 न

 संसदीय  कार्य  सन््जञालय  में  राज्य  संत्रो  शीला  हम  सूचना  एकत्र  कर  रहे
 हैं  ।  प्रधान  मंत्री  का  जीवन  सुरक्षित  है

 रक्षा  भन््त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  आज  की  कायेंवाही  के  संबंध  में  एक  सूचना  अभी

 मिली  मैं  इसे  पढ़कर  सुनाऊ गा  ।  यह  कोलम्बो  से  मिली  है  ।

 के  नाविक  ने  विदाई  समारोह  के  दौरान  भारतीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  सुरक्षा
 गारद  का  निरीक्षण  करते  समय  राजीव  गांधी  पर  अपनी  राइफल के  कुन्दे  से  आघात  किया  ।
 रायटर  संवाददाता  ने  सुरक्षा  गारद  की  पहली  पंक्ति  में  सफंद  वर्दी  पहने  एक  नाविक  को
 शाइफल  उठाते  हुए  और  इसे  राजीब  गांधी  के  बाई  नाक  और  बाएं  कम्धे  पर  मारते  देखा  ।

 श्री  राजीव  गांधी  मामूली  रुके  लेकिन  ठहरे  उन्होंने  संवाददाताओं  को  बलाया  कि  वह

 बिल्कुल  ठीक  हैं  क्योंकि  उन्हें  सुरक्षा  कर्मियों  द्वारा  कार  तक  ले  जाया  गया  ।  द्वीप  के  जातीय

 संचर्थय  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  समझीते  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  वह  श्रीलंका

 में

 हम  अधिक  सूचना  प्राप्त  करने  की  कोशिश  कर  रहे  यह  स्थिति  है  ।

 )

 मैंने  आपको  अभी  बताया  अब  तो  हमारे  पास  सिफं  यही  सूचना  परन्तु  हम  अधिक

 सूचना  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  जैसे  ही  भर  सूचना  आएगी  हम  सभा  को  इसकी  जानकारी

 दे

 भरी  पो०  कुलनवईबेलू  :  हमें  इस  घटना  की  निन््दा  करनी  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  सभा  को  इसकी  पूर्णतया  निन्दा  करनी  चाहिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  मेरे  विचार  में  सारी  सभा  इस  घटना

 की  निन््दा  करती  हमारे  प्रधान  मंत्री  सही-सलामत  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहें  |  मंत्री  महोदय  बोलेंगेਂ  **

 )

 सानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  पी०  बी०

 सरसिह  :  मैं  पृरंणतया  आपसे  सहमत  हूं  ।  पूरी  सभा  इस  कायरतापूर्ण  कृत्य  की  एकमत  से  निन्दा
 करती  जब  प्रधांत  मंत्री  सलामी  गारद  का  निरीक्षण  कर  रहे  थे  तब  यह  हुआ  ।  सलामी  गारद  के
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 कोसस्थो  में  प्रधान  मन्त्री  पर  हमले  के  बारे  में  30  1987

 एक  नौसनिक  हारा  ऐसा  किया  जाना  एक  बहुत  बड़ी  बात  हमें  इस  कार्य  की  पूर्णतया  निन््दा
 करती  चाहिए  और  उसे  रिकार्ड  में  लाना  परन्तु  जहां  तक  सही  जानकारी  का  संबंध
 जैसे  ही  और  जानकारी  मिलेगी  मेरे  साथी  आपको  इस  बारे  में  बतायेंगे  ।

 भी  वक्कस  पुरधोसमन  :  उपाध्यक्ष  कृपया  आप  सभा  को  कम  से  कम  भाघे  घंटे  के

 लिए  स्थगित  कर

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  प्रधान  मंत्री  का  अब  क्या  कार्यक्रम  हम  यह  जानना  चाहते  हैं
 कि  कया  वह  श्रीलंका  से  चल  चुके  अगर  वह  वहां  पर  हैं  तो  सुरक्षा  के  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कुछ  भी  हो  सकता  है  क्योंकिਂ

 थी  कृष्ण  चम््र  पन्त  :  राज्य  सभा  में  मेंने  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  परन्तु  जैसे  ही
 मेंने  यह  मैंने  हर  संभव  तरीके  से  कोलम्बो  से  सम्पर्क  करने  का  प्रयास  किया  ।  क्योंकि  मुझे  सभा
 में  पहुंचना  इसलिए  मन््त्री  मण्डलीय  सचिव  से  बातचीत  की  वह  वायुयान  के  साथ-साथ
 कोलम्बो  पहुंचने  का  प्रयास  कर  रहे  अनुमानतः  प्रधान  मंत्री  अब  वापिस  आ  रहे  हैं  भौर  वायुयान
 में  होंगे  ।  मंत्री  मण्डलीय  सचिव  इस  काये  में  लगे  हुए  दूसरी  एजेंसियां  भी  इस  कार  में  लगी  हुई
 हैं  ।  में  वापिस  जाऊंगा  गौर  जानकारी  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  सभा  में  आऊंगा  ।

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  निन््दा  प्रकट  करने  के  लिए  आप  सभा  को  स्थगित
 कर  दें  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  हम  सभी  चिन्तित  हमारी  इच्छा  सभा  में  बेठने  की  नहीं  हैਂ

 कृपया  सभा  को  स्थगित  कर  दें  ।

 थी  ध्यामलाल  यावव  :  हम  मध्याक्व  भोजन  के  पश्चात्  बेठेंगे  |

 भरी  बो०  हांकरानन्द  :  हम  हवाई  अड्डे  पर  जाना  चाहते  आप  कृपया  सभा  को  स्थगित
 कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  जब  प्रत्येक  सदस्य  इससे  सहमत  है  तो  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  हैਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  सभी  सहमत  हैं  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  अगर  सभा  की  ऐसी
 ही  राय  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्रापको  तब  जानकारी  कैसे  मिलेगी  ?

 |
 भरो  वक्कम  पुरधोसमन  :  हमारी  कोई  भी  प्रश्त  पूछने  की  इच्छा  नहीं
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  रहें  ।

 संश्वीश  कार्थ  मंजो  तथा  खाद  और  नागरिक  पृति  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  पूरी
 ता  उत्तेजित  भोर  विक्षुब्श  है  क्या  सच्चा  ने  घटना  की  निन््दा  की  सदस्य  इसे  बड़ी  गंभीरता  से

 ले  रहे  इसलिए  में  आपसे  अनुरोध  करता  हूं
 कि

 सभा  की  कायंवाही  3  बजे  तक  स्थम्रित
 की  जावे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  संसदीय  कार्य  मन्त्री  ने  जो  कुछ  कहा  है  उससे  पूरी  सभा
 सहमत  इसलिए  में  सभा  की  कायंवाही  3.00  म०  प०  तक  स्थगित  +रता  हूं  ।

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  तोन  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थमित  हुई  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 फैजाबाद  ओर  दिल्ली  के  बींच  एक  नई  एक्सप्रस  रेल  गाड़ी  चलाना
 +6  ],  श्रौਂ  मिर्मल  खज्नी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  क्ताने  की  हूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  फैजाबाद  और  दिल्ली  के  बीच  एक  नई  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  चलाने
 के  सम्बन्ध  में  हैक  शापन  प्राथ्त  हुआ

 यदि  तों  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  और

 (६७)  हस  नई  सेखमाड़ी  के  कब  तक  चलाये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेले  मंत्रालय  के  रात्य  मंत्री  माधंबराक  :  जी  हां  ।

 से  रेलीं  का  87  की  समय  सारणी  से  फंजाबांद के  रास्ते  वाराणसी  और

 नयी  दिल्लीं  के  बीच  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलने  वाली  एक  नयी  गाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 लघ  खनन  सेवा  संस्थान

 *८३,  श्री  विष्ण  मोदी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघू  उद्योग  सेवा  संस्थान  की  तरह  एक  लघु  खनन  सेवा  संस्थान  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  |,  पु

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उक्त  संस्थान  किस  तारीख  तक
 कॉर्म  कैरेनो  प्रारंभ  कर  भीर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?



 लिखित  उत्तर  0  जुर  198

 इस्पात  और  खान  मंत्री  माखन  लाल  :  से  लघु  खनन  सेवा  संस्थान

 के  गठन  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विधाराधीन  नहीं  इस  विषय  में  राज्यों  के
 खनन  और  भतत्व

 सचिवों  की  1987  की  बंठक  में  विचार  हुआ  उस  बंठक  में  आम
 सहमति

 यह  बनी
 थी

 कि  लघु  खनन  सेवा  संस्थान  के  गठन  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  ये  सेवाएं  भारतीय
 खान  म्प्रो

 द्वारा  पहले  से  मुहय्या
 की  जा  रही  राज्य  सरकारें  चाहें  तो  अपने  राज्य  में  पाए  जाने

 वाले
 विभिन्न  खनिजों

 के  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिए  राज्य  सूचना  केन्द्र  कायम  कर  सकती  हैं  और  छोटे

 खान  माल्कों  को  जरूरत  होने  राज़्यों  के खनन  निगम  परामर्शी  सेवा  देने  की  स्थिति  में  हो  सकते  हैं  ।

 नई  शिक्षा  नीति  का  कार्यास्वियत

 +*+64.  श्री  डी०  एन०  रेडडी  :

 श्रोमती  मनोरमा  सिंह  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  शिक्षा  नीति  के  कार्यान्वयन  में  कोई  प्रगति  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नई  नीति  के  कार्यान्वयन  में  यदि  कोई  कठिमाहयां  आ  रही  तो  वे  क्या  और

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने
 का  विचार  है

 ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  प्रौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  बंत्री

 कृष्णा  :  और  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  शि०  में  यह  परिकल्पना  की
 गई  है  कि  नीति  को  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  सहयोगी  प्रयासों  से  कार्यान्वित  किया  जाएगा  जिसमें
 अध्यापकों  क ेसाथ  समाज  की  पूरी  तरह  से  शामिल  किया  प्रधानमंत्री  ने  30-7-1986  को
 राज्यों  के  सभी  मुख्य  मंत्रियों  और  संघ  शामिल  क्षेत्रों  के  उप-राज्यपालों/प्रशासकों  को  राष्ट्रीय  शिक्षा
 नीति  के  कार्यान्वयन  को  समन्वित  करने  तथा  मानीटर  करने  के  लिए  मंत्रिमण्डल  तथा  सरकारी  स्तरों
 की  समिहियां  गठित  करने  के  लिए  लिखा  था  ।  तल्पश्चात  परियोजनाओं  को  तैयार
 करने  तथा  उसके  संबंध  में  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिए  कई  प्रयोग  किए  गए  नीति  कार्यान्वयन
 के  सम्बन्ध  में  फरवरी  और  1987  में  नई  दिल्ली  में  हुए  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में
 चर्चा  की  गयी  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोड्ड  शि०  स०  ने  भी  25-26  1987
 को  नई  दिल्ली  में  नीति  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  की  ।  नीति  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  तथा  1986
 में  संसद  द्वारा  अनुमोदित  कारंवाई  योजना  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए
 गए  हैं  *

 (1)  उच्च  अधिकार-प्राप्त  समितियां  :  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  के
 प्रशासनों  द्वारा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  कोमानीटर  करने  के  लिए  गठित  कर  दी  गई  है  ।

 (1)  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  अनुश्रवण  करने  के  लिए  केन्द्र  में  सात  केन्द्रीय
 शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  समितियां  स्थापित  की  गई
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 (1!)  शिक्षक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  :  बष  1985-86  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  लगभग
 5  लाख  शिक्षकों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  था  ओर  चालू  वर्ष  के  दौरान  5  लाख  और  शिक्षकों  को

 प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  यहू  कार्य  क्रम  वर्ष  1990  तक  जारी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ने
 जिला  शिक्षा  ओर  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  के  विस्तुत  परियोजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  तथा

 माध्यमिक  शिक्षण  प्रशिक्षण  कासेजों  के  स्तरों  का  स्तरोन्नत  करने  के  लिए  कार्य-बल  गठित  किए  हैं  ।

 (1५)  आपरेक्षण  ब्लेक-ओोर्ड  :  चालू  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  योजना  में  100  करोड़  रुपए  का

 प्रावधान  किया  गया  ब्योरे  तंयार  कर  लिए  गए  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  मार्गदर्शी

 रेखाएं  भेज  दी  गई  अनेक  राज्यों/संब  शाप्तित  क्षेत्रों  ने  उन  क्षेत्रों  को  चुना  है  जिनके

 ब्लैक  बोर्ड  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  और वे  सर्वेक्षणों  को  पूरा  करने  की  प्रक्रिया  में  इस
 क्रम  के  अन्तगंत  चुने  गए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपेक्षित  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  स्कूल  उपकरणों

 की  सप्लाई  के  लिए  विनिर्देशनों  को  निर्घारित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 (५)  भैर-मोपचारिक  शिक्षा  औ०  :  छठी  योजना  के  दौरान  इस  योजना  को  जिस

 तरीके  से  क्रियान्वित  किया  गया  उसकी  राष्ट्रीय  शैक्षिक  योजना  ओर  प्रबन्ध  संस्थान  तथा  राष्ट्रीय
 शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  के  सहयोग  से  समीक्षा  की  गई  इन  मूल्यांकनों  के  आधार

 पर  योजना  को  पुनगंठित  किया  गया  है  ।  स्वैच्छिक  एजेंसियां  भब  गै  र-ओऔपचारिक  शिक्षा  के  कार्यान्वयन

 में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  मिभाएंगी  ओर  अब  प्रासंगिक  योजना  को  उनकी  सहभागिता  को  बढ़ाने  के

 लिए  सरल  बना  दिया  गया  इसके  क्रियान्वयन  का  मुख्य  बल  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  राज्यों  में  जारी

 लेकिन  इसके  अनुप्रयोग  का  विस्तार  शैक्षिक  रूप  से  पाकेटों  में  अन्य  राज्यों  में  भी  किया  जाएगा  ।

 सरकारें  तथा  संघ  शासित  प्रदेश  कार्य  क्रम  को  पुनः  त॑यार  करने  में  लगे  हुए

 (५7)  नवोदय  विद्यालय  :  वर्ष  1986-87  तक  81  नवोदय  विद्यालय  खोले  गए  थे  तथा  चालू
 बित्तीय  वर्ष  के  लिए  128  अतिरिक्त  विद्यालय  संस्वीकृत  किए  गए  नवोदय  विद्यालयों  में  दाखिल
 के  लिए  छात्रों  की  परीक्षण  सम्बत्धी  प्रणाली  की  समीक्षा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  की  गई  है  कि
 इसमें  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  प्रतिभावान  जिसमें  सामाजिक-सांस्कृतिक  पृष्ठभूमि  के  न्यूनतम
 सम्भावी  प्रभाव  हो  उनको  दाखिले  के  लिए  चुना

 (५)  व्यावसायिकरण  :  राज्य  सरकार  तथा  संघ  शासित  प्रशासनों  के  परामर्श  से  एक
 वार  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  माध्यमिक  शिक्षा  बो्डों  की  परिषद  ने  भी  इस  कार्यक्रम  के

 मीटरों  पर  विचार  किया  है  ।  रा०  शै०  अ०  प्र०  परि०  ने  59  पाठ्यक्रमों  को  अनुमोदित  किया  है  तथा

 इन्हें  प्रदात  करमे  के  लिए  अपेक्षित  उपस्करों  की  सूची  प्रदान  की  राज्य  सरकारें  इस  कार्यक्रम  को

 कार्यास्वित  करने  के  लिए  थ्योरेवार  प्रस्ताव  तैयार  कर  रही  हैं  ।

 (vin)  स्कूल  शिक्षा  को  थिघय-बस्तु  तथा  प्रक्रियाएं  :  राष्ट्रीय  कोर  पाठ्यचर्या  की
 घाशाओं  पर  आधारित  राज्य  सरकारों  के  परामश  से  रा०  शै०  अ०  प्र०  परि०  द्वारा  एक
 राष्ट्रीय  पाद्यचर्या  का  काम  ढांचा  तेयार  किया  गया  कक्षा  ।,  11  तथा  ५!  के  लिए  शिक्षण  वैकेजों
 को  विकसित  किया  गया  पर्यावरण  का  श्रम  की  छोटे  परिवार  के
 भारतीयता  में  गोरव  आदि  जैसे  राष्ट्रीय  रूप  से  स्वीकृत  मूल्यों  को  शामिल  करने  के  लिए  रो०  शै०  अ०
 प्र०  परि०  द्वारा  भादर्श  सामग्री  भी  तैयार  की  गई  है  ।
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 (1x)  राष्ट्रीय  साक्षरता  रा०  सा०  मिशन  का  15-35  आयु  वर्ग  में  80  मिलियन

 निरक्षरों  को  अर्थात  1990  तक  30  मिलियन  तथा  1995  तक  अतिरिक्त  50  मिलियन  निरक्षरों  को

 संबंध
 rk
 स्वेच्छिक कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान  करने  का  लक्ष्य  रा०  सा०  मिशन  के  परामीटरों  के  संबंध  में  न्छ्कि

 एजेंसियों  तथा  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  के  प्रतिनिधियों
 के

 साथ  परामर्श  किया  गया  है  ।

 ऐसी  स्वैच्छिक  एजेंसियों  को  जिनकी  उपयोगिता  और  व्यावसायिक  मानकों
 की  भ्रवृत्ति  में  भावश्यकता

 महसूस  की  जा  रही  शामिल  न  करने  की  दृष्टि  से  वर्तमान  स्वैच्छिक  एजेंसियों  के  कार्य  को
 समीक्षा

 की  गई  है  ।  अनुदेशकों  ओर  पर्व॑वेक्षकों  के  प्रशिक्षण  की  प्रणाली  का  पुनमू  ल्यांक्न  करते  के  लिए  भी  उपाय

 किए  गए  हैं  ।

 XK)  स्वायत्त  कालेज  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  नई  योजना  के

 अन्तर्गत  स्वायत्तता  प्रदान  करने  के  लिए  29  कालेजों  के  चयन  का  अनुमोदन  किया  राज्य  सरकारे
 इस  योजना  का  व्यापक  स्तर  तक  प्रसार  करने  में  कार्यरत  हैं  ।

 (x1)  इन्दिरा  गांधो  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  :  प्रबन्ध  तथा  दूरस्थ  शिक्षा  में  डिप्लोमा

 पाठयक्रम  शुरू  किए  जा  चके  ग्रामीण  विकास  के  लिए  पाठ्यक्रम  सामग्री  तथा  रचनात्मक  लेखन  का

 काझ्रे  प्रा  पर  है  |  नई  दिल्ली  स्थित  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  में  48  अध्यापकी  ने
 कार्यंभार  सम्भाल  लिया  है  ।

 XU)  तकनोको  शिक्षा  को  सुदृढ़  बनाना  तथा  उसका  पुनयंठन  करना  :  पाज्निटेक्निकों  से
 र॒  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  तक  तकनीकी  शिक्षा  की  पूरी  पद्धति  की  व्यापक  समीक्षा  का  काय॑

 शुरू  कर  दिया  गया  है  और  सुविधाओं  की  अप्रचलित  प्रथा  को  समाप्त  करने  तथा  पाठ्यक्रमों  के
 निकरण  के  लिए  विस्तृत  परियोजनाएं  संयार  की  गई  जनशक्ति  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  ब््नप
 तकनीकी  शिक्षा  के  बीच  सम्बन्ध  की  पद्धति  को  संस्थापित  करने  के  लिए  भी  उपाय  किए
 गए  हैं  ॥

 (XIN)  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियां  और  अल्प-संख्यक  :  निम्न  ब्यवसायों  में  ज्गे
 हुए  भ्रभिभावकों  के  बच्चों  के  लिए  पूवं  मंट्रिक  छात्रवुत्तियों  की  दर  को  कक्षा  ५!  से  ४1॥  तक  के  सिए
 ्रति  बच्चा  प्रतिमाह  145  रुपए  से  200  रुपए  तथा  कक्षा  भौर  X  के  लिए  200  रुपए  से  250  मा

 तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  अभिभावकों  की  आम  सीमा  को  भी  500  रुपए  से  1000  रुपए  तक  बढ़ा

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  के  लिए  छात्राबास  भवनों  के  निर्माण  की
 लागत  की  सीमा  में  मंदानी  क्षेत्रों  के  लिए  प्रति  छात्रावासी  के  लिए  1  1986  से  71 50  रुपए  से
 बढ़ाकर  7790  रुपए  और  पहा डी  क्षेत्रों  के  लिए  12775  रुपए  से  17125  रुपए  तक  बढ़ा  ढी  गई  है  ।

 समुद्रपार  अध्ययन  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूलित  कनजाति  की  ऊज्नव॒त्तिमों  की  संख्या
 21  से  बढ़ाकर  25  कर  दी  गई  है  ।  इसी  प्रकार  से  रखरखाव  भ्त्त  की  वरों  में  भी  बृढ़ि  की  गई  है  +

 शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े
 हुए  अल्पसंख्यकों

 से
 सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  लिए  योग्यतः  प्रशिक्षण के

 लाभ  का  विस्तार  करने  की  दृष्टि  से  अल्पसंख्यक  सकेन्द्रिस  क्षेत्रों  में  80  सलामदायिक  पालिटेक्निल  खीलेਂ
 गए  हैं  ।
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 शैक्षिक  छः  me  विशेष शंक्षिक  रूप  से  पिछड़  अल्पसंख्यकों  से  सम्बन्धित  छात्रों  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  योजना  को
 इस  समय  20  विश्वविद्यालयों  और  15  संबद्ध  कालेजों  में  चलाया  जा  रहा  है  ।

 और  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  जो  प्रमुख
 कठिनाई  हो  रही  वह  निधियों  का  अभाव  राज्य  सरकारों  ने  नीति  को  कार्यान्वित  करने
 में  अपनी  इच्छा  और  दृढ़  निश्चय  का  प्रदर्शन  किया  है  फिर  भी  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध  नहीं  हो  पा

 रही  राज्य  योजनाओं  के  माध्यम  से  तथा  केन्द्रीय  प्रायोजित  और  केन्द्रीय  योजनाओं  के  माध्यम  से
 राज्यों  क ेलिए  अतिरिक्त  वित्तीय  संसाधन  जुटाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 महाराष्ट्र  को  विचाराधीन  सिंचाई  परियोजनाएं

 +65.  श्री  विलास  मुस्तेमवार
 श्री  गुरुवास  कासमत  :

 बचा  ज़ल  झ्लंसाधन  ऋमत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  की  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  कया  हैं  जो  पिछले  एक  वर्ष  से  अधिक

 अवधि  से  किघाराप्मीभ

 ये  परियोजनाएं  वास्तव  में  कितनी  अवधि  से  विचाराधीन  और  इसके  क्या  कारण
 और

 क्या  उन  जहां  ये  परियोजनाएं  स्थापित  की  जानी  के  लोगों  ने  इन  परियोजनाओं
 के  लिए  काटे  जाने  वाले  पेड़ों  की  संख्या  के  बराबर  पेड़  लगाने  के  बारे  में  सरकार  को  आश्वासन

 दिया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  और  वर्ष  1981  से  1986  के  दौरान

 प्राप्त  हुई  पन्द्रह  बह॒द  तथा  बारह  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  उचित  जांच  के  पश्चात  भेजी  गई  केन्द्रीय
 जल  आयोग/योजना  आयोग  की  टिप्पणियों/प्रेक्षणों  की  अनुण्गलना  हेतु  राज्य  सरकार  के  पास  लम्बित

 बहद  परियोजनाएं  नामशः  वर्गी  तथा  पनजान  गिरना  केन्द्र  के पास  लम्बित

 वर्णा  परियोजना  का  तकनीकी  आध्थिक  मूल्यांकन  पूरा  हो  गया  पंजान  परियोजना  90  प्रतिशत  तक

 कार्यान्वित  हो  गई  है  और  इसलिए  इसकी  जांच  करना  आवश्यक  नहीं  श्षमझ्ना  गया  है  ।

 हां  ।

 सातवों  पंचवर्षोष  योजना  में  लघु  इस्पात  सयंत्रों  को  स्थापना

 066.  ओर  राजकमार  राय  :  क्या  इस्पात  और  ख्लान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करगे

 क्या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  लघु  इस्पात  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  निणेय  किया

 यदि  तो  उक्स  संयंत्र  कौम-कौत  से  राज्यों  में  स्थापित  किए  ओर

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?
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 इस्पात  और  खान  संत्रो  मालन  लाल  :  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  सभी  नई  इस्पात  परियोजनाओं  के  लिए  कुल  योजनागत

 व्यवस्था  10  करोड़  रुपए  की  है|

 सियालवह  में  बो०  प्रार०  सिंह  रेलवे  अस्पताल

 *67.  श्री  अजीत  कमार  साहा  :

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सियालदय  में  उत्तर  रेलवे  के
 बी०  आर०  सिंह  जहां  ओपन  भहार्ट  सजंरी  तथा

 क्षतिग्रस्त  हार्ट  बाल्व  की  चिकित्सा  की  जाती  को  पूरा  करने  के  लिए  धनराशि  का  नियतन  न  किए
 जाने  के  क्या  कारण

 कया  इस  अस्पताल  को  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  कारण  पूत  क्षेत्र  के  बड़ी  सल्या  में  रेल

 कम  चारियो  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  तथा  उन्हें  मजबूर  होकर  हृदय  रोगों  के  इलाज  के  लिए
 वेल्लोर  अथवा  पेरम्बूर  आना  पड़  रहा  भौर

 यदि  तो  इस  अस्पताल  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  धन  आवंटित  न  करने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  क्योंकि  बी०  आर०  सिह  अस्पताल  के  लिए  इस  समय  अनुमोदित  कार्य  में  ओपन  हां
 सजेरी  तथा  क्षतिग्रस्त  हार्ट  वाल्वों  का  उपचार  करने  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विश्वविद्यालय  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  बारे  में  मेहरोत्रा  समिति  को  सिफारिशों

 +  68.  श्री  बढ्धि  चसा  लत  :

 श्री  नाशयण  चोबे  :

 क्या  सानज  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 सरकार  ने  मेहरोत्रा  समिति  की  कोन-कौन-सी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  हैं  और  ये
 सिफारिशें  किस  तिथि  से  कार्यान्वित  की  गई

 इस  पर  अध्यापकों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कितने  विश्वविद्यालय  ओर  कालेज  अध्यापकों  को  मेहरोत्रा  समिति  द्वारा  निर्धारित

 नए  वेतनमान  देने  के  लिए  सहमत  हो  गए
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 क्या  नए  वेतनमानों  की  घोषणा
 से  पूर्व  राज्यों  से  परामर्श  किया  गया

 (8)  यदि  तो  क्या  राज्य  वेतनमानों  के  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  उन  पर  पड़ने  वाले
 वित्तीय  बोझ  को  वहन  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  भर

 (a)  सरकार  द्वारा  कौन-सी  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  और  उसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  से  (  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  |  प्रन्यालय  में  रखा

 देखिए  संख्या  एल०  टो०  4569/87]

 दिल्ली  में  नए  भ्रस्पताल

 +69.  श्री  जी०  भूषति  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  अस्पताल  खोलने  की  योजनाओं  के  संबंध

 में  भब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इन  अस्पतालों  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  जनता  के  लिए  कौन-कोन-सी  सुविधाएं  और

 सेवाएं  उपलब्ध  करायी  जाएंगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 इन  अस्पतालों  में  सभी  प्रमुख  विशेषज्ञताओं  में  अन्तर्गत  तथा  बहिरंग  सेवाएं  प्रदान  की

 जाएंगी  ।  इन  अस्पतालों  में  इमर्जेसी  और  कैजुअल्टी  सेवाएं  भी  उपलब्ध  होंगी  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन
 प्रस्तावित  अस्पतालों  के  खुल  जाने  के  बाद  इस  इलाके  के  निवासियों  को  अपनी  आम  बीमारियों  के

 इलाज  के  लिए  प्रमुख  अस्पतालों  में  नहीं  जाना  पड़ेगा  ।

 विवरण

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  दौरान  दिल्लीं  के  विभिन्न
 भागों  में  10  अस्पतालों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया  जिसमें  से  4  अस्पताल  ग्रामीण  आबादी
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करेंगे  ।  की  गई  प्रगति  समेत  इन  अस्पतालों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1.  बाला  गुर  तेग  बहादुर  अस्पताल  एवं  मेडिकल  शाहदरा

 15  1987  से  इस  अस्पताल  को  317  अन्तरंग  पलंगों  की  व्यवस्था  करके  शुरू  किया
 गया  इसके  अतिरिक्त  1986  में  बाह्य  रोगी  विभाग  की  सेवाझ्ओं  को  शुरू  किया  गया  ।

 एक्सरे  और  एक  आपरेशन  थियेटर  से  संबंधित  सुविधाओं  को  प्रचालानात्मक  बनाया  गया
 कम  से  कम  एक  और  आपरेशन  थियेटर  को  खुलने  के  शीघ्र  पश्चात्  आपात  सेवाओं  को  शुरू  ८

 किये  जाने  की  सम्भावना  है  |
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 2.  500  बिस्तरों  धाला  शोन  दयाल  उपाध्याय  हरिनगर  :

 निगमित  बाह्रारोगी  विभाग  को  संबंधित  सेवाओं  के  अतिरिक्त  9  बजे  प्रातः  से  8  बजे  सायं
 के  बीच  इस  अस्पताल  में  आकस्मिक  और  आपात॑  सेवाएं  उपलब्ध  [70  अन्तरंग  पञ्नंगों  की
 व्यवस्था  की  गई  है  और  ग्रुप  ए  के  कुछ  पदों  के  स्वीकृत  हो  जाने  और  भर  लिए  जाने  के  शीघ्र  पश्चात्
 प्रसृति  सेवाओं  कै  लिए  20  और  पलंगों  की  व्यवस्था  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 3.  मंगोलपुरोी  दिल्ली-पुमर्वास  में  100  बिस्तरों  बाला  संजय  गांधी

 €था  रक्त  अस्पताल  :
 ह

 इस  अस्पताल  में  बाह्ारोगीं  विभाग  की  सेवाएं  1986  से  शुरू  की  गई  कंजुबल्डी
 एक्सरे  ब्लाक  हम  प्रयोगशाला  ब्ला*ः  और  प्रशासनिक  खण्ड  का  निर्माण-कार्य  परा  होने  वाला

 है  ।  रसोई  बार्ड  ब्लाक  और  शवगृह  ब्लाक  का  सिविल  निर्माण  काय॑  पूरा  किया  जा  चुका
 बार्ड  ब्लाक  में  बिजली  को  फिटिंग  पूरी  होने  वाली  भवन  का  निर्माण  पूरा  होने  के  पश्चात
 अन्तरंग  सुविधाभों  को  शुरू  किया  जाएगा  ।

 4.  100  बिस्तरों  वाला  राव  तुलाराम  जफरपुर  दिल्ली  प्रामीण  :

 ग्राम  गांव  जफरबवुर  से  20  एकड़  भूमि  प्राप्त  कर  ली  गईं  है  और  4.71  करोड  रुपए
 की  राशि  का  संशोधित  ई०  एफ०  सी०  मीमो  सरकार  द्वारा  1984  में  क्लीयर  कर  दिया
 गया  इस  अस्पताल  का  निर्माण-कार्य  पूरा  होने  वाला  कार्य  प्रा  होने  की  सम्भाकित  तारीख

 1989  है  ।

 5  खिचड़ीपुर  क्षेत्र-पुनर्वास  में  100  बिस्तरों  वाला  अस्प्नाल  :

 10.1  एकड़  भूमि  प्राप्त  कर  ली  गई  है  और  ई०  एफ०  मीसों  जिसकी  धन-राशि  १.73
 करोड़  रुपए  बेठती  1784  में  भारत  सरकार  द्वारा  क््लीयर  कर  दिया  यह  योजना
 दिल्ली  अबंन  आ्ट्स  कमौशन  द्वारा  क्लीयर  कर  दी  गई  और  भयन  नक्शे  के  लिए  दिल्ली  नगर  निगम  की
 मंज्री  प्राप्त  कर  ली  गई  इस  अस्पताल  का  निर्माण  का  शीघ्र  शुरू  हो  जाने  की  संभावना

 6.  जहांगोरपुरी  दिल्ली-पुनर्वास  में  100  पलंगों  बाला  अश्फ्ताल  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  11.25  एकड़  भू-खण्ड  का  कब्जा  ले  लिया  गया  है  भौर  म
 में  भारत  सरकार  द्वारा  5.5  करोड़  रुपए  की  ईं०  एफ०  सी०  मीमो  क््लीयर  की  जा  चकी  है  ।

 भवन  का  नक्शा  तेयार  किया  जा  रहा  है  +

 7.  शैधासगढ़ी  दिल्ली-प्रामीण  में  100  पलंगों  वाला  अस्पताल  :

 े  भूमि
 का  संस्थागत  काकों  के  उपयोग  के  लिए  विश्ली  विकास  ब्राधिकरण  से  प्रभांण  पत्रਂ  मिलने
 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  भवन  का  नक्शा  तैयार  करने  का  काम  हो  रहा  है  ।

 मेंदानगढ़ी  गांव  की  श्राम  सभा  से  20  एकड़  भूखण्ड  का  कब्जा  ले  लिया  गया  क्रृष्

 8,  पूछ  खर्च  विशली-प्रामीण  में  100  पलंगों  वाला  अस्पतोल  :

 ग्राम  संभा  से  16.75  एकड़  भूखण्ड  का  कब्जा  ले  लिया  गया  दिल्ली  विकास  प्रस्नधकरण  :
 ने  कृषि  भूमि  का  संस्थागत  उपयोग  करने  के  लिए  परिवद्वंन  करने  के  बारे  में  पत्र  कारी  करने
 के  वास््ते  सिफारिश  कर  दी  है  ।

 16



 8  1909  लिखित  उत्तर

 9.  सिरसापुर  पूर्यो  बिल्ली-प्रामोण  में  100  पलंगों  वाला  अस्पताल  :

 ग्राम  सभा  से  1985  में  20  एकड़  भूखण्ड  पर  कब्जा  ले  लिया  अस्पताल  की
 चहार  दीवारी  का  निर्माण  किया  जा  रहा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  क्रषि  योग्य  इस  भूमि  का
 संस्थागत  कार्यों  मे ंउपयोग  करने  के  लिए  अनापत्ति  पत्र  जारी  करने  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 10.  रोहिणो  कम्पलैक्स  में  500  पलंगों  बाला  अस्पताल  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  29.5  एकड़  भूखण्ड  का  कब्जा  ले  लिया  गया  चहार  दीवारी
 बनाई  जा  रही  प्रारम्भिक  नक्शे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  ई०  एफ०  सी०  मीमो  की  स्वीकृति
 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  अनुमान  तेयार  किए  जा  सकें  ।

 रेल  लाइनों  का  बंद  किया  जाना

 *70.  भरी  बलथंत  सिंह  रामृबालिया  :
 डा०  चिन्ता  मोहन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रेल  सुधार  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कुछ  रेलवे  लाइनों  को  बन्द  करने  की

 सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्मा  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  सरकार  का  ऐसे  उपाय  करने  का  विचार  है  जिससे  कि  रेल  लाइनें  घाटे  में  चलने

 के  बजाय  लाभ  में  चलें  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :
 जी

 रेल  सुधार  समिति  ने  40  अलाभप्रद  शाखा  लाइनों  को  बन्द  करने  की  सिफारिश  की

 थी  जहां  पर्याप्त  सड़क  परिवहन  सुविधाएं  मौजूद  इस  सि  फारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  था

 और  सात  लाइनें  बन्द  कर  दो  गयी  हैं  ।

 आमदनी  को  अधिक  से  अधिक  बढ़ाने  तथा  हानि  को  कम  करने  के  लिए  सभी  संभव

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
 ॥

 सादक  ओषधियों  को  लत  ओर  भांग  को  खेतो

 *71,  श्री  हस्नात  भोहलाह  :

 झो  सत्यगोपाल  मिभ्र

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  के  छात्रों  में
 मादक  औषधियों  के  सेवन  को  बढ़ती  हुई  लत  के

 बारे  में  समाचार  मिले

 17
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 क्या  सरकार  को  दिल्ली  विश्वविद्यालय  परिसर  में  भांग  की  खेती  होने की
 है  जैसा  कि  हाल  ही  में  पता  चला  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन-से  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभाणों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  में  मादक  औषधियों  की  लत  के  बारे  में  रिपोर्ट
 प्राप्त  होती  रही  हैं  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसाद  परिसर  में  भांग  की  कोई  खेती  ..

 नहीं होती । भांग की कुछ जंगली ज्सिका हाल ही में पता चला तत्काल उखाड़ दी गई थी । विश्वविद्यालय ने छात्रावासों में सुविधाओं के सुधार के लिए उपाय किये हैं तथा पाठयेतर कार्यकलापों के लिए व्यवस्था की छात्रों को धादि के भाध्यम में मादक औषधियों के दृष्प्रभाव के बारे में बताया जाता है । केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के डाक्टरों की हड़ताल ” : $72. क्री कृष्ण सिह : श्रीमती गीता मुखर्जो : कया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किन कारणों से सरकार और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने 20 से हड़ताल कर>दी; डाक्टरों की मांगें क्या हैं औौर उन पर सरकार का क्या दृष्टिकोण कौर सरकार ने क्या भावी कार्यवाही करने का निर्णय किया है ? स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री सरोज सखापड ) : से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संयुक्त कारंवाई परिषद् और अन्य सेवाओों के डाक्टरों के संघों ने 29 से हड़ताल बिना शर्तं समाप्त कर दी घातक रोगों के कारण होने वालो बच्चों को मोलें , श्री चितामणि जेना श्री मोटनभाई पटेल : क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में काली पेचिस और गले के संक्रमण रोग जैसी घात+ बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष कितने बच्चों की मृत्यु होती गत तीन वर्षो के प्रत्येक राज्य में हर वर्ष ऐसी कितनी मौतें
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 क्या  शहरी  क्षेत्रों  में  इन  रोगों  के  निदान  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रहो  है
 +-जककि-अधिकतर  मौतें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  होती  भौर

 वि  तो  दहन  घातक  बीमारियों  के
 निदान  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराने  हेतु  कोन-से  कदय  डछाए  जा  हैं  ?

 स्वारूथ्म  अरेर  फरियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  :  और
 दो  बिवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिए  गए  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 4571/87]

 और  शहरी  ओर  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  संस्थाओं  के
 माध्यम  से  बीमारियों  के  इलाज  की  सविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  लेकिन  बच्चों  की  रोग  दर  और

 मृत्यु  दर  को  काफी  तक  उन  रोगों  की  रोकथाम  करके  जा  सकता  है  जिनके  लिए  सरकार  ने

 रोग  प्रतिरक्षण  का  व्यापक  कार्यक्रम  और  ओरल  रिहाइड्  शन  थिरेपी  कार्यक्रम  चलाया  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  संबंधी  आधारभूत  ढांचे  को  और  मजबूत  करने  के  लिए  भी  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्ली  में  केस्लीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओऔषधालयों  में  लिकित्सकों  की  कमी

 +1+%,  भी  शीशाज  मूर्ति  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओऔषधालयों  में  चिकित्सकों  की

 कमी

 यदि  तो  उनको  कितनी-कमग  है  और  इसके  क्या  क्रारण

 क्या  सरकार  का!विचार  निकठ  भविष्य  में  चिकित्सकों  की  कमी  दूर  करने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ह्ः  पर  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज

 हां  ।

 इस  समय  केन्द्रीय  संरकार  स्वास्थ्य  दिल्ली  की  सभी  चिकित्सा  पद्धतियों  में

 45  डाक्टरों  की  कमी  इस  कमी  के  विभिन्न  कारण  ज॑से  उच्च  पद  पर  पदोन्नति  और

 डाक्टर  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  चने  गए  उम्मीदवार  द्वास  ड्यूटी  ज्वाइत  न  करना  ।

 हां  ।

 '.  रिक्त  पदों  को  भरने  की  कार्रवाई  चल  रही

 नसों  की  सांगों  पर  निर्णय

 #75,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकारी  अस्पतालों  में  नर्सों  की  अहेता  विशेष  अतिरिक्त  कार्य
 आदि  देने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  को  लागू  किया  गया  यदि  हां  तो  कब  और

 कया  ये  सभी  निर्णय  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीनस्थ  अथवा  सम्बद्ध  सेवाओं  के  अन्तगंत

 प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कार्यरत  सभी  नसों  पर  स्वतः  लागू  होंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  लापड  ):  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  आदि  में  नसों  को  अहंता  विशेष  अतिरिक्त  कार्य

 भत्ता  आदि  देने  संबंधी  इस  प्रकार  है  :---

 (0)  अहूंंता  भत्ता  :

 अनुमोदित  अहंताओं  के  लिए  नसों  को  दो  वेतन  वृद्धियां  देने  का  सिद्धांत
 रूप  से  निर्णय  लिया  गया  इसके  लिए  कामिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श
 से  रूपरेखा  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  सामान्य
 भादेशों  के  अनु१रण  में  कुछ  विशेष  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रही  नर्सों  को  विशेष  वेतन  को  दो  गुना  करने  के
 भादेश  जारी  कर  दिए  गए  इसके  अतिरिक्त  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  ताकि  उन  क्षेत्रों  का
 पता  लगाया  जा  सके  जहां  इस  प्रकार  के  लाभ  दिए  जा  सकते  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है
 जिस  पर  अलग  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (४)  अतिरिक्त  कार्य  भत्ता  :

 णदि  निर्णय  लिया  है  कि  अतिरिक्त  कार्य  भत्ता  देने  की  सामान्य  योजना  को  जब  कभी

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  तो  उसे  नर्सों  पर  भी  लागू  किया

 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  उपर्युक्त  मुद्दों  पर  लिए  गए  निर्णयों  को  केन्द्रीय  सरकार  के
 प्रत्यक्ष  या  अप्रत्शक्ष  रूप  ओर  इसके  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  कार्य  कर  रही  सभी  नर्सों  पर

 लागू  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण

 *76,  श्री  एज०  एम०  पटेल  :

 करी  के०  रामचन्त्र  रेडडी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  संबंधी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण

 २0  ह
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  से  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  प्राधिकरण  संबंधी  प्रस्ताव  अभी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 समान  आधारभूत  पाठ्यक्रम  और  नए  शिक्षण  पंकेज

 +77,  डा०  बो०  एल०  धोलेश  :  क्या  सातव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पूरे  देश  के लिए  और  आरम्भ  में  कम  से  कम  केन्द्रीय  विद्यालयों  समान  आधारभूत

 पाठ्यक्रम  तैयार  करने  ओर  नए  शिक्षण  पैकेज  लागू  करने  में  कहां  तक  सफलता  मिली  और

 इस  संबंध  में  कौन-सी  भावी  योजना  त॑यार  की  जा  रही

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  और  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  के  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  ने

 सामान्य  कोर  सहित  एक  राष्ट्रीय  पाठ्यचर्या  कार्य-ढांचे  फा  विकास  किया  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति

 में  पाठ्यचर्या  जिस  कोर  क्षेत्र  का  पता  लगाया  गया  है  वह  विषय-क्षेत्र  से  संबंधित  हैं  भौर  भारत  की

 सामान्य  सांस्कृतिक  प्रजातंत्र  तथा  धर्मनिरपेक्षबाद  और  लिगों  में

 पर्यावरण  की  सामाजिक  बाधाओं  को  दूर  छोटे  परिवार  के  मानदंडों  का  पालन  करना

 और  वैज्ञानिक  मनःस्थिति  को  मन  में  बेठाने  जैसे  मूल्यों  को  बढ़ावा  देने  के लिए  बनाए  गए  हैं  ।  राष्ट्रीय

 पाठ्यचर्या  कार्य  ढांचा  के  आधार  पर  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  द्वारा  तंयार  किए  गए  आदर्श

 पाठ्य-विवरणों  को  राज्य  पाठ्य-बिवरणों  तथा  शैक्षिक  सामग्री  के  संशोधन  में  प्रयोग  के  लिए  व्यापक

 रूप  से  परिचालित  किया  गया  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  ने  हाल  ही  में  कुछ  कोर  क्षेत्रों  पर

 आदर्श  सामग्री  प्रकाशित  की  है  तथा  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  शैक्षिक  सांमग्रियों  के संशोधन
 के  लिए  इन  सामग्रियों  क ेउपयोग  के  लिए  सेमिनार  तथा  कार्यशालाएं  आयोजित  की  राष्ट्रीय  नीति
 के  अनुरूप  नई  पाठ्यपुस्तकें  तैयार  करने  के  लिए  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  रा०  शै०  अनु०  प्र०

 परि०  ने  पहले  चरण  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रयोग  के  लिए  कक्षा  yl  और  Vik  के  लिए  नई

 पाठ्यपुस्तकें  तैयार  की  हैं  ।  राज्यों  में  पाठ्य-पुस्तक  विकास  प्राधिकरणों  से  यह  आशा  की  जाती  है
 कि  वे  नई  शंक्षिक  सामग्री  को  आरम्भ  करने  के  लिए  रा०  शे०  अनु०  प्र०  परि०  की  समयबद्धता
 का  सन्तिकटता  से  पालन  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परि०  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  तकनीकी
 सहायता  प्रदान  करता  रहा  है  ।

 पोलिटेकलनिक  स्कूलों  में  समाज-प्रधान  योजनायें

 +78.  झ्लीमतो  किशोरों  सिन्हा  :  क्या  सानव  संलाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 र्ंगो  कि करगे  कि  :

 क्या  देश  के  सभी  पोलिटेकनिक  स्कूलों  में  समाज-प्रधान  योजनायें  प्रारम्भ  की

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  यह  योजना  शिक्षा  के  व्यवसायौकरण  में  सहायता  देने  के  लिए  तैयार  की
 गई  हैं  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  में  राज्य  मंत्रों

 कृष्णा  :  और  (a)  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि
 सामृदायिक  पालिटेकनिक  प्रणाली  की  कोटि  और  कवरेज  का  मूल्यांक+  और  उसकी  वृद्धि  5  रने  के  |

 ए
 उपयुक्त  रूप  से  उसे  सुदृढ़  बनाया  जयेगा  |  योजना  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति
 गठित  की  गयी  है  ।  इस-बीजना  के  और'विस्तार  के  प्रशन  पर  की  उपलब्ध  होने  के
 बाद  ही  विचार  किया  जायेगा  ।

 इस  योजना  का  आशय  शिक्षार्थियों  को  लाभकारी  रोजगार/स्वतः  रोजशार  प्राप्त  करने
 में  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  विविध  अवधि  के  गैर-औवचारिक  पाठ्यक्रमों  के  माध्यम  से
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्रदान  करना

 ओनस  को  मांग

 +79,  ञझरी  हरीशਂ  रावत  :  क्या  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  कमंचारी  संघों  न ेऔर  अधिक  दिनों  के  लिए  बोनस  की  अपनी  मांग  के  समर्थन
 में  आन्दोलन  शुरू  करने  का  नोटिस  दिया  और

 यदि  सो  सरकार  अपन्दोलम  रोकने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठा  रहो  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माधंवराव  :  जी  हां  ।

 मान्यताप्राप्त  श्रमिक  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  के साथ  बातचीत  की  गयी  है  और  इस
 मामले  पर  सक्तिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 प्रभल  पतनों  के  अधिकारियों  को  मांगें

 +80.  श्री  शान्ताराम  नायक  :  क्या  जल-भूतल  परश्विए्म  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क््य  देश  के  प्रमुख  पत्तनों  के  अधिकारियों  ने  उनके  मंत्रालय  एक  ज्ञापन  दिया  है
 जिसमें  उन्होंने  अगनी  मांगों  की  सूची  दी  है  :

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  मांगें  कया

 इस  संत्रंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 कया  उन्होंने  अथवा  उनकी  ओर  से  किसी  ने  धमकी  दी  है  कि  दि  उत्तकी  मांगें  पूरी

 नहीं  की  जा  जाती  हैं  तो  वे  हड़ताल  पर  चले  जाएंगे  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  हां  ।

 उनकी  मुख्य  मांगों  में  पिछले  वेतन  संशोधनों  से  उत्पन्न  कुछ  मुद्दों  का  सार्वजनिक

 क्षेत्रीय  उपक्तमों  के  अधिकारियों  को  भ्रौद्योगिक  महंगाई  भत्ता  पैटने  पर  स्वीकृत  दर  पर  तदर्थ  राहृत

 की  1-1-1986  से  प्रतिमाह  1500  ०  से  2000  रु०  के  बीच  अन्तरिम  राहत  की  मंज्री  और

 वेतन  ढांचे  को  संशोधित  करने  के  लिए  वेतन  आयोग  बनाना  शामिल  है  ।
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 पिछले  वेतन  संशोधन  से  संबंधितਂ  भांगोंਂ  की  जांच  -की-गई:है  भौर  कुछ  मांगें  मान  ली
 गई  और  वेतन  आयोग  बनाने  से  संबंधित  अन्य  मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 हां  ।

 इजोनियरिंग  कासेजों  हारा  प्रावेशिक  शल्क

 662.  डा०  सुधोर  राय  ः  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मत्री  यह  बताने  कीः  कृपा  करेंगे  कि
 ऐसे  इन्जीनियररिंग  कालेजों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जहां  योग्यता  की  कर  केवल  प्रावेशिक

 शुल्क्र  के  आधार  पर  ही  छात्रों  को  प्रवेश  दिया  जाता  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  इस  संबंध  में  उपलब्ध  सूचना  से  यह  प्रमाणित  नहीं  होता  कि  वे  प्राइवेट  इन्भीनियरी
 जो  दाखिले  के  लिए  छात्नों  से  ब्यक्ति  फीस  वसूल  करते  सभी  दाखिले  योग्यता  की

 पूरी  तरह  से  उपेक्षा  करते  हैं  ।

 ]

 उत्तराधिया-आलसमनगर  रिंग  रेलवे

 663.  भ्रो  जगन्नाथ  प्रसाद  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  क ेलखनऊ  जिले  में  निर्माणाधीन  उत्तराधिया-आलमनगर  रिंग  रेल  लाइन

 पर  कितनी  धनराशि  व्यय  किये  जाने  की  संभावना  और

 इस  रिंग  लाइन  का  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 :  इस  बाई  पास  की है रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव

 मानित  लागत  1059  लाख  रुपग्ने  है  ।

 1988-89.  .

 ]  ह
 लोह  अग्स्क  भण्डारों  को  प्रमात्रा

 664.  श्रीमती  जयन्ती  यटलायक  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  लौह  अयस्क  के  भण्डारों  की  कुल  प्रमात्रा  के  बारे  में

 कोई  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  उड़ीसा
 में  लोह  अयस्क  भण्डारों  को  कुल  कितनी  प्रमात्रा

 ओर  का  पता  लगा

 उड़ीसा  में  लौह  अयस्क  भप्डारों
 के

 उचित  उपयोग  और  विकास  के  बारे  में  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  भौर

 तस्संबंध्की  धयोरा  क््याਂ  है  ह
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 इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  सालन  लाल  :  हां  ।

 उड़ीसा  में  लौह-अयस्क  के  कुल  अनुमानित  भण्डार  लगभग  3124  मिलियम  टन
 जिला-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 क्योंझर  1453  मिलियन  टन

 सुन्दरगढ़  827  मिलियन  टन

 सुन्दरगढ़  क्योंझर  संयुक्त  क्षेत्र  764  मिलियन  टन

 कोरापुट  3  मिलियन  टन

 मयूरभ्ंज  16  मिलियन  टन

 सम्बलपुर  50  मिलियन  टन

 धेनकनाल  1  मिलियन  टन

 कटक  10  मिलियन  टन

 :

 पूर्ण  स्वामित्व  वाले  क्षेत्रों  में  कुल  भण्डार  लगभग  407  मिलियन  टन  है  और  पट्टेदारी  क्षेत्रों  मे ंलगभग
 2717  मिलियन  टन  भण्डार  हैं  ।

 और  भण्डारों  के  उपयुक्त  विदोहन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  अधिकांश  खानें  पहले
 से  ही  खनन  की  आधुनिक  पद्धतियों  के  अनुसार  कार्य  कर  रहो  उड़ीसा  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी
 काफी  संख्या  में  खानें  का्यरत  इस  क्षेत्र  में  उत्पादित  लौह-अयस्क  का  इस्तेमाल  देश  ही  में  तथा
 निर्यात  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  इस  क्षेत्र  से  लौह  अयस्क  के  अधिक  निर्यात  को  सुविधाजनक  बनाने
 की  दृष्टि  से  परादीप  बन्दरगाह  को  गहरा  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  भ्रधिक  बड़े
 जल-पोतों  की  रखा  जा  सके  ।

 अरूर  बाईपास  के  कोचोन  पसन  वाले  भाग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चाप  सड़क
 के  रूप  में  रखने  का  प्रस्ताव

 665.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे
 किः

 क्या  केरल  में  अरूर  को  एडापल्ली  से  जोड़ने  वाले  कोचीन  बाईपास  के  निर्माण  के  पश्चात
 अक्षर  बाइपास  से  कोचीन  पत्तन  तक  की  मूल  सड़क  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  भाग  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सड़क  के  इस  भाग  इस  स्थान  से  माल  लाने

 ले  जाने  के  लिए  उद्योगपतियों  भर  निर्यातकों  के  लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  होने  को  ध्यान  में  रखते

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चाप  सड़क  के  रूप  में  रखने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परियहुन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राजेश  :  जी  हां  ।
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 और  जी  नहीं  ।  राष्ट्रीय  राजमागं  1956  की  धारा  5  के  अनुसार
 केन्द्रीय  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  ओर  रखरखाव  के  लिए  जिम्मेढार  यदा-कदा  सड़क
 मार्ग  में  परिवर्तन  भी  होता  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  परित्यक्त  भाग  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्रणाली  का
 अंग  नहीं  रह  जाता  और  इसके  रखरखाव  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  की  नहीं  रहती  ।

 नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  धन  के  आवंटन  में  वद्ध

 666.  प्रो०  नारायण  चम्द  परादार  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृया  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1987-88  के  लिए  रेल  बजट  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  धन  के

 नियतन  में  कोई  वृद्धि  की  गई  और

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  रेल  लाइन  के  पूरा  होने  की  लक्ष्य  तिथि  सहित  प्रत्येक

 ऐसी  रेल  लाइन  के  मामले  में  धन  के  नियतन  में  की  गई  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंज्रो  साधवराव  :  जी  हां  ।

 विवरण  निम्न  प्रकार  से

 कम  काये  का  माम  1987-88  के  आबंटन  में  वृद्धि
 सं०  रुपयों  में  )

 1.  सतना-रीबवाँ  1

 2.  जम्मू  तवी-ऊधमपुर  2

 3.  नंगल  हँम-तलवाड़ा  |

 4.  लालाबाजार-भैराबी  1

 5.  जोगीधोपा में  ब्रह्मपुत्र  नदी  5  ई०  सी

 के  ऊपर  रेल  एवं  सड़क  पुल  सहित  वि
 निधि

 6.  एर्णाकुलम-अल्लेप्पी  4

 7.  अल्लेप्पी-कायनकुलम  2

 8.  कहूर-डिंडीगुल-मणिय/ज्वी-तूतीकोरिन/तिरूनेलवेली  1.5

 9.  बी०  बी०  नगर-नडिकुडे

 10,  तालचेर-संबलपुर  [2

 11.  कोरापुष्ट-रायगड़ा  9.5

 12.  कोटा-नीमच  5

 कुल  35
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 बीबीनगर-नडिकुडे  को  चालू  करने  का  लक्ष्य  1988  अन्य  परिवोजनाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  लक्ष्य  तिथि  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  क्योंकि  यह  आगामी
 वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  ।

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिसिटेड  हारा  धातु-भल  पर  भाधारित
 सोसेंट  संयंत्र  की  स्थापना

 667.  भी  सेयद  ससुदल  हुर्सेन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  घातु-मल  पर  आधारित  किसी  सीमेंट  संयंत्र
 की  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  देश  में  ऐसे  और  अधिक  संयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  योजमा  भर

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रो  सालन  लाल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  सरकार  ने  ऐसे  कुछ  नए  सीमेंट  कारखानों  की  स्थापना  की  ओर  बतंमाम  ऐसे
 कारखानों  के  विस्तार  की  स्वीकृति  दे  दी  है  जो  अपशिष्ट  पदार्थों  )  का  इस्तेमाल  करेंगे  ।

 एक  ऐसा  सीमेंट  कारखाना  स्थाप्ति  करने  के  संबंध  में  टिस्को  से  भो  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  जो
 जमशेदपुर  इस्पात  कारखाने  से  प्राप्त  अपशिष्ट  पदार्थों  का  इस्तेमाल

 भोस्ट्रीजन  और  प्रोजेस्टेरीन  के  प्रयोग  के  संबंध  में  उल्चतस  व्यायालय  का  निर्णय

 668.  क्री  हाफिज  सिद्दीक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  गर्भावस्था  का
 पता  लगाने  वाले  ओस्ट्रीजन  और  प्रोजेस्टेरीन  ओऔषधों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  बारे  मे  4

 1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4889  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  उच्चतम  न्यायालय  का  सम्पूर्ण  निर्णय  प्राप्त  हो  गया  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 भारत  के  उच्चतम  न््गायालय  ने  औषध  नियंत्रक  को  यह  निदेश  दिया  है  कि
 यदि  बांछनीय  हो  तो  नई  दिल्ली  को  छोड़कर  अन्य  स्थानों  पर  सार्वजनिक  जांच  कर  यह  निर्णय  किया
 जाए  कि  क्या  आस्ट्रोजन  तथा  प्रोजेस्टरोन  के  सम्मिश्रण  को  देश  में  बेचने  की  अनुमति  दी  जाए  अथवा
 नहीं  ।
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 तदनुसार  ओऔौषध  नियंत्रक  ने  मद्राश्न  नई  कलकत्ता  और  बम्बई  में  क्रमशः  5
 10  10  जुलाई  और  14  1987  को  सार्वजनिक  सुनवाई  आयोजित  की  ।  इन

 सुनवाइयों  संबंधित  स्वयंसेवी  डाक्टरों  आदि  ने  आस्ट्रोजन  और  प्रोजस्ट्रोन  की  उच्च

 खुराक  ओरल  कन्ट्रासेप्टिव  को  छोड़कर  )  के  सम्मिश्रणों  पर  रुक  लगाने  के  पक्ष  और  विवक्ष  में  विस्तृत
 लिखित  साक्ष्य  प्रस्तुत  किए  ।  *

 सुनवाईयों  में  प्राप्त  हुए  दस्तावेजों  की  जांच  करने  के  बाद  ही  इस  मामले  म॑  निर्णय  लिया

 जाएगा  ।

 ओंगोले  में  खेल-कृद  स्टेडियम

 669.  भरी  सो०  समय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ओंगोले  में  खेल-कूद  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए  कितनी  धनराशि

 ब्ीकृत  की  गई
 हु

 क्या  उस  खेल  कूद  स्टेडियम  के  लिए  ओर  धन  आवंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  यूथा  कार्य  और  लेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  मारप्रेठ  :  (%)  से  ओंगोले  में  खेल  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए
 आन्प्र  प्रदेश  सरकार  से  प्रस्ताव  पर  विभार  करने  पर  5  लाख  रुपये  मंजूर  किए  गए  पहली  किश्त

 के  रूप  में  2.50  लाख  रुपये  मुक्त  किए  गए  पहली  किश्त  के  लिए  उपयोगिता  प्रमाण-पन्र  प्राप्त

 होने  के  बाद  शेष  2.50  लाख  रुपये  मुक्त  किए  जाएंगे  ।  योजना  की  अनुमोदित  पद्धति  के  अनुसार  खेल

 स्टेडियम  के  लिए  अधिकतम  स्वीकार्य  राशि  5  लाख  रुपये
 -

 पश्चिम  बंगाल  में  रेल  लाइनें  बिछाना

 670.  श्री  सेफुद्दीन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  ने  वर्ष  1987-88  के  दौरान  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  कुल  कितना

 धन  आवंटित  किया  और

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  रेल  लाइनें  बिछाने  का  लक्ष्य  क्या  है  ?

 रेल  के  राज्य  संज्रो  माधवराव  :  176.5  करोड़  रुपये  ।

 तामलुक-दीघा  और  लक््मीकान्तपुर-नामखाना  तयो  लाइन  परियोजनाओं  पर  उपलब्ध

 संसाधनों  के  भीतर  काम  की  प्रगति  जारी

 केरल  में  एम०  सो०  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित  करने  संबंधी  प्रस्ताव

 611.  भी  मुल्लापल्लो  रासचसान  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्िः

 क्या  केरल  सरकार  त्रिवेन्द्रम  और  अंगमाली  के  बीच  एम०  सी०  सड़क  को  राष्ट्रीय

 मार्ग  के  कप  में  घोषित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  भौर
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 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 जल-भूतल  प  श्वहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  भौर
 हां  ।  वित्तीय  कठिनाइयों  ओर  अन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  इस  समय  केरल  में

 संदर्भाधीन
 सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना  सम्भ्नव  नहीं  है  ।

 केरल  में  ओर  अधिक  स्थानीय  रेलगाड़ियां  जलाना

 672.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  और  अधिक  स्थानीय  रेल  गाड़ियां  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
 :  mee

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पर्याप्त  संसाधनों  और  लाइन  क्षमता  की  कमी  ।

 बिल्ली  परिवहन  निगम  को  बसों  में  महिलाओं  के  लिए  आरक्षित  सौटें
 673.  भ्रो  मतिलाल  हंंसदा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  बसों  के  संचालकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  अनुदेश
 दिए  गए  हैं  कि  महिलाओं  को  उनके  लिए  आरक्षित  सीटें

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  संचालकों  द्वारा  इन  अनुदेशों  के  पालन  किया  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  कन्डकटरों
 को  यह  अनुदेश  हैं  कि

 जद  भी  अनुरोध  किया  जाए  वे  पुरुष-यात्रियों  से  महिलाओं  के  लिए  भारक्षित
 सीटों  को  खाली  करवा  कंडक्टरों  को  यह  भी  अनुदेश  हैं  कि  यदि  पुरुष-यात्री  महिला-सीट  को  खाली
 नहीं  करता  तो  बस  को  तब  तक  के  लिए  रोक  दिया  जाए  जब  तक  या  तो  पुरुष  यात्री  वह  सी  नहीं
 छोड़ता  या  बस  से  नहीं  उतर  जाता  ।  कंडक्टर  की  ओर  से  किसी  प्रकारका  सहयोग  न  दिए  जाने
 संबंधी  विशेष  शिकायत  मिलने  पर  कंडक्टर  के  वि€द्ध  कारंवाई  की  जाती

 प्रोरी  में  डा०  पो०  थो०  सांडलिक  स्मारक  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता

 674.  प्रो०  दंडवते  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  समंत्रो  ढडा०  पी०  वी०  मांडलिक
 स्मारक  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  बारे  में  30  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8736
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शारकार  ने  यह  आश्वासन  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  विशेष  योजना  के
 अन्तगंत  महाराष्ट्र  के  रत्नाहिरि  जिले  के  राजापुर  ताल्लुक  में  ओरी  में  डा०  पी०  बी०  मांडलिक  स्मारक
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 अस्पताल
 को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी  महाराष्ट्र  सरकार  भी  अपना

 अंशदान  देने  के लिए  सहमत  हुई
 यदि  तो  क्या  इस  योजना  के  अंतगंत  अस्पताल  को  वित्तीय  सहायता  अभी  उपलब्ध

 यह  सहायता  कब  तक  दी  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से
 जी  हां  ।  जैसा  कि  30.4.1987  को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संडया  8736  के  उत्तर  में  बताया  गया

 महाराष्ट्र  सरकःर  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  अपने  हिस्से  के  3,4  ,000  रुपए  का

 अंशदान  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  स्वेच्छिक  संगठन  द्वारा  अस्पताल  को  चलाये  जाने  में

 कठिनाइयां  महसूस  होने  की  स्थिति  में  राज्य  सरकार  ने  अस्पताल  को  चजताने  संबंधी  औपचारिकताओं
 को  हाल  ही  में  अपनी  ओपचारिक  स्वीकृति  दे  दी  राज्य  सरकार  की  13.7.1987  की  सिफारिशें
 प्राप्त  हो  गई  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 12  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  हारा  एस्पोरोन  के  उपयोग  को  चेतावनी
 संबंधी  आदेशों  का  पालन  न  किया  जाना

 675.  श्री  रामाभ्य  प्रसाद  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्ौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  एस्पीरीन  निर्माताओं  को  ये  निर्देश  ज़ारी  किए  थे  कि  वे  लेबल,पर
 इस  चेतावनी  का  उल्लेख  करें  कि  12  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  को  एस्पीरीन  नहीं  दी  जानी

 क्या  एस्पीरीत  के  ब्रांडों  के
 अनेक  निर्माताओं  ने  इस  आदेश  का  पालन  नहीं

 किया  भौर

 यदि  तो  सरकार  का  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  जो

 और  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  एस्पिरिन-योगों  के  प्रमुख
 ताओं  ने  डिब्बों  और  लेबलों  पर  आवश्यक  विवरण  छाप  दिया

 |
 राज्य  औषध  नियंत्रकों  जो  लाइसेंस  देने  वाले  प्राधिकारी  यह  सुनिश्चित  करने  का

 किया  गया  है  कि  उनके  राज्यों  में  एस्पिरिन  योगों  को  बेचने  वाली  फर्म  अनिवायं  रूप  से

 अपेक्षित  चेतावनी

 बल्तियारपुर  रेल  स्टेशन  पर  शायिकाओं  का  आरक्षण

 676.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विक्रमशिला  मगध  एक्सप्रेस  में  बख्तियारपुर  रेल  स्टेशन  के  लिए  दस  स्थानों  के

 आरक्षण  का  कोटा

 .  29



 लिखित  उत्तर  30  1987

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जातकारों  है  कि  आरक्षण  कोटा  कम  होने  के  कारण

 बस्तियारपुर  के  लोगों  को  कठिनाई  का  सामता  करना  पड़  रहा  भौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  आरक्षण  कोटा  को  बढ़ाकर  दस  से  बीस  स्थान  करना  है
 और  यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी  हां  ।

 और  चूंकि  वर्तेमान  कोटे  का  पूरा-पुरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  अतएव  इसमें

 वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 श्रेणो-एक  में  ह्ञामिल  किए  जाने  के  लिए  औषधों  का  थयन

 677.  थ्रो  नरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  ॥

 श्रेणी  एक  में  शामिल  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  औषधों  का  चयन  किया  गया

 ये  औषध  किन-किन  रोगों  के  इलाज  के  लिए  लाभदायक  भौर

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यदि  श्रेणी  एक  और  दो  में  बहुत  अधिक
 आओषध  शामिल  की  जाती  तो  इससे  नियंत्रण  का  दायरा  कम  करने  तथा  नियंत्रण  को  ही  भधिक
 प्रभावी  बनाने  का  तहेश्य  ही  विफल  हो  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से
 श्रेणी  भौर  1  औषधों  की  सूची  तैयार  की  जा  रही  है  भौर  इन्हें  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 देवदासी  विरोधी  अधिनियम  का  क्रियान्वयन

 678.  श्री  नरसिह  सूर्बवंदी  :  क्या  मावव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क  रंगे
 क्िः

 क्या  देवदासो  विरोधी  अधिनियम  के  प्रचलन  में  होने  के  बावजूद  1987  में
 कर्नाटक  के  बेलगाम  जिले  की  सौदति  ताल्लुक  में  येलम्मा  पहाड़  पर  करीब  1000  लड़कियों  को  देवदासी
 बनाया  भौर  ’

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम
 उठाये  गए  हैं  ?

 मानय  संसाधन  विकास  मंत्रालय  सें  पुवा  कार्य  और  खेल  तथा  सहिला  और  बाल  विकास  विभागों
 में  राज्य  मंत्रो  मारप्रेट  :  ओर  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है
 कि  माघी  पूणिमा  को  बेलगाम  जिले  में  येल्लमा  पहाड़ी  पर  किसी  युवा  लड़की  को  नहीं
 बनाया  गया  और  न  ही  इस  प्रकार  की  कोई  घटना  पुलिस  के  नोटिस  में  आई  है  ।  इसके  अलावा  समर्पण
 के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  नहीं  प्राप्त  हुई  अतः  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  मामला  दर्ज  नहीं  किया
 गया  ।
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 स्वास्थ्य  बोमा  योजना

 679.  श्री  भ्ीकान्त  वश  तरसिहराज  वाडियर  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कस््याण  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  आरम्भ  की

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  और

 इन  राज़्य  सरकारों  के  कन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  का  ब्योरा
 क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कश्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  भौर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 )  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  दिशा  निदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 दिल्लो  के  कालेजों  में  पूर्व  स्मातक  स्तर  के  पाठ्यक्षमों  में  प्रबंध

 680.  श्री  उसम  राठौड़  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  दिल्ली  के  कालेजों  में  पूर्व  स्नातक  स्तर  के  पाठ्यक्रमों  में  कितने

 विद्यार्थी  प्रवेश  प्राप्त  करने  के  इच्छुक

 क्या  कालेजों  में  अब  पर्याप्त  स्थान

 ि क्या  स्थानों  की  कमी  तो  उन्हें  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  प्रवेश  लेते  वाले  छात्रों  की  भीड़  से  निपटने  के  लिए  कुछ  नए  कालेज  खोलने  का
 विचार  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा

 :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  इस  वर्ष  दिल्ली  की  सीनियर  माध्यमिक  स्कूल  परीक्षा
 में  46,267  छात्रों  ने  40  प्रतिशत  तथा  इससे  अधिक  अंक  प्राप्त  किए  थे  ओर  बालू  शंक्षिक  सन्र  के
 दौरान  वे  छात्र  दिल्ली  विश्वविद्यालय  और  इसके  कालेजों  के  विभिन्न  अवर  स्नातक  पाट्यक्षमों  में  प्रवेश
 पाने  के  पात्र  हैं  ।

 और  हां  ।  नियमित  पत्राचार  पाठ्यक्रमों  और  गेर-कालेज  महिला
 शिक्षा  तथा  बाह्य  छात्र  सैल  में  उपलब्ध  स्थान  सभी  पात्र  छात्रों  को  खपाने  के  लिए  पर्याप्त  होंगे  ।

 हां  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  चालू  शैक्षिक  सत्र  दो  नए  कालेज  अर्थात  एक  शारीरिक
 और  एक  थ्यापार  अध्ययन  कालेज  खोलते  का  निर्णय  किया  इसके  दिल्मी

 प्रशासन  ने  भी
 जी०

 डी०  सालबान  कालेज  के  स्थान  पर  जिसके  प्रबंधक  ने  दस  वर्ष  स ेकालेज  को
 बद्ध  ढंग  से  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  इस  वर्ष  से  एक  नया  कला  तथा  वाणिज्य  कालेज  खोलने
 का  निर्णय  किया  है  |

 a  अं  4  अ
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 लजज-+  जया  कस  :कसस:-+-्ननन  55  ४  हल  ता

 दक्षिण  मध्य  रेलबव  में  रेल  बु्घंटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों  को  मुआःजा

 681.  ओऔ  एस०  पालकोड्रायड्  :  क्या  रेल  मरञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1987

 से  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  हुई  रेल  दुघंटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  मुआवजे
 के  रूप  में  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  माधवराव  :  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  हुई  गाड़ी

 दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  1987  से  मुअ  वजे  के  रूप  में

 1,29,165  रुपए  की  राशि  का  भूगतान  किया  गया |

 स््यू  अलीपु  धूपगु  फालाकाटा  ओर  कासाख्यागुड़ी  में  किया  गया  रलबे  कार्य

 682.  श्री  पीयूष  तिरको  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्यू  फालाकाटा  और  कामाब्यागुड़ी  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  के

 अछिका  रियों  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्य  की  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  विवरण  संलग्न

 विवरण

 न्य  फालाकाटा  और  कामाख्यागड़ो हि  कब  ु  ५  *
 स्टेशनों  शुरू  किए  गए  रेलवे  निर्माण-कार्य

 _  फट  लि  शी

 स्टेशन  चाल  कार्य  पूरा  होने  की  संभावित  तिथि

 जिन  एक  कु  हु  म्क  हु  ष्
 1.  न्यू  अलीपुरद्वार  (1)  प्लेटफार्म  न॑ं०  2  के  ऊपर  छत  1988

 की  व्यवस्था  करना

 (2)  यात्री  प्लेटफार्म  नं०  2  को  पटरी  87  मे  पूरा
 सतह  से  ऊंचा  करके  उच्च  सतह  हो  गया
 करना

 (3)  साइडिंग  लाइन  की  व्यवस्था  करना  1988

 (4)  पहले  दर्जे  के  प्रतीक्षा  कक्ष  में  सुधार  1988
 करना

 2.  घूपगुड़ी  पहले  दर्जे  के  प्रतीक्षा  कक्ष  की  1987
 स्था  करना

 3.  फालाकाटा  पहले  दर्जे  के  प्रतीक्षा  कक्ष  की  1987
 व्यवस्था  करना

 4.  कामाछ्यागुड़ी  कोई  नहीं  कोई  नहीं  ।

 _



 8  1909  लिखित  उत्तर

 1987  तक  नवोदय  विद्यालयों  की  संस्या

 रु

 683.  भ्री  eggs.  कयया  माशत्॒  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 30  1987  तक  कितने  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  किए  गए  तथा  किन  स्थानों  पर
 स्थापित  किए

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  इन  विद्यालयों  पर  कितनी  घन  राशि  खच  की  गई  तथा
 वर्ष  1987-88  के  वजट  में  कितनी  धन-राशि  का  प्रावश्लान  किया

 30  1987  तक  प्रत्येक  विद्यालय  में  छात्रों  और  अध्यापकों  की  संख्या  कितनी

 छात्रों  का  शहृरी/ग्रगमीण  धर्म  भौर  मातृभाषा-बार  ब्योरा  क्या  भौर

 ($)  कस  पूरे  ढांचे  में  अमुसूलिस/जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य  पिछले  वर्गों
 के  छात्रों  अजअगभ्लग  संदया  किश्तों  है  ?

 मानव  संसाध्तन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  (१)  30  1987  तक  स्थापित  83  नवोदय  विद्यालय  के  राज्यवार  स्थानों  को  दर्शाने

 वाला  विवरण  |  संलग्न  है|

 (1)  1986-87  के  वौशान  किया  गया  व्यय  :  729  लाख  रु०

 (1)  1987-88  के  लिए  बजट  ः  6,900  लाख  रु०

 खलत  है

 और  (&)
 छांत्रों  का

 शहरी
 ग्रामीण  मूल  तथा  स्त्री-पुरुषों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 किद्यालयों
 में  प्लात्रों की  कुल

 संख्या  :  5788

 ग्रामीण
 ह

 4490

 शहरी  1298

 लड़के  4800

 लड़कियां  988

 अनुसूचित  जाति  1152

 अनुसूचित  जवन्थाति  662

 सामान्य
 3974

 मातृभाषा  तथा  धरम  अनुसार  छात्रों  के  ब्यौरे  नहों  रखे  जाते  ।  नवोदय  विद्यालय  योजना  में

 केवल  अ०  जा०/ब€  जातियों  के  आरक्षण  के  लिए  परिकल्पना  की  गई

 33
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 30-6-1987  को  चल  रहे  नवोदय  विद्यालयों की

 ऋ०  सं०  राज्य/सं*  शा०  ह्ुल  संख्या  स्थानों का  विबरण

 क्षेत्र  का नाम

 |  2  3  4.

 1.  अष्डमान  और  निकोबार  1.  पोर्ट  क्षण्डमान  निकोबार

 द्वीप  समूह

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  4  1.  चलकुर्ती  जिला  तालगौंडा
 2.  जिला  निक्माबाद
 3.  चोषहांडी  धारा  जिला

 करीम  नगर  ;
 4.  हौसले  जिला  चित्त

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  1  1.  डिबांग  बेली  ।

 4.  बिहार  7  1.  जिला  मोंध्यर
 2.  कुमार  बाग  जिला  पश्चिमी

 खम्पारन

 3.  जिला  दुमका

 4.  जिला  भोजपुर
 5.  जिला  मधुबनी
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 2.  कूंगा  जिला  जिन्द
 3.  गांव  जिला  हिलार

 9.  हिमाचल  प्रदेश  4  .  गांव  जिला  मंडी
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 जिला  कुपवारा
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 1  2

 16.  उड़ीसा

 17.  पांडिचेरी

 18.  पंजाब

 19.  राजस्थान

 20.  उत्तर  प्रदेश
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 2.  पश्चिमी  गारो  हिंल्स
 3.  पूर्वी  खासी  हिल््स

 1.  जिला  ढेंकनल
 2.  जिला  कोरापुट
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 1  2  3  4

 44.  ओस्मानाबाद  5  80

 45.  गड़चिरोली  4  71

 46.  गांदेड़  7  72

 47,  मागपुर  6  73

 सैचालय

 48.  पूर्वी  गारो  हिल्स  4  57

 49.  पूर्वी  खासी  हिल््स  3  44

 50,  पश्चिमी  खासी  हिलस  5  44

 उड़ीसा

 51.  धनकनल  7  73

 52.  क्योंझर  6

 53.  कोरापुट  7  66

 64.  कटक  6  75

 55.  फुलवारिया  6  66

 पांडियिरी

 56.  करायकल  70

 57.  पांडिचेरी  73

 पंजाब

 58.  लुधियाना  4  66

 59.  फरीदकोट  63

 60.  संगरूर  $  77

 राजस्पान

 61.  बागपुर  7  74

 62.  चुरू  6  74

 63,  बांसबाड़ा  5  76

 64.  उदयपुर  6  59

 65.  जयपुर  6  76

 खसर  प्रदेश

 66.  मेरठ  7  64



 भौर

 ।  2.  3  4

 67.  8  77

 68.  फैजाबाद  4  80,

 69.  बुलन्दशहर  3  73

 70.  जौनपुर  4  79.

 71.  झांसी  7  77

 72.  सुल्तानपुर  4  72

 73.  रायबरेश्री  5  76

 74.  गोरखपुर  5  76

 75.  बरेली  5  उपलब्ध  नहीं

 जम्मू  और  क  भोर

 76.  फुलवाना  4  64

 77.  कुपवारा  4  64

 78.  बारामूला  5  66

 79.  लेह  3  37

 80.  उधमपुर  4  मै

 81.  6  73.

 82.  डोडा  4  56

 अंडमान  और  निकोबार  हीप  सम् हु

 83.  पोर्ट  ब्लेयर  4

 कह  मल  लोह  अयस्क  परियोजना  हारा  लोह  प्रयस्क  का

 30  1987

 684.  भी  भुरलोधर  माने  :  क्या  इस्पात  और  ख्लाम  मंत्री  यह  बताने-की  कक  करेंगे  कि  :

 कुद्र  मुख  लौह  अयस्क  परियोजना  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्धचार  कितने  लौह
 अयस्क  का  उत्पादन  किया  गया

 कुद्र  मुख  में  लौह  अयस्क  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 निकाले  गए  लौह  अयस्क  का  किस  फ्रक्तार  उपयोग  किया  जा  रहा
 इस्पात  और  खान  मंत्री  मालन  लाल  :  पिछले तौन  क्थौं  के  दौरान

 लोह  अयस्क  परियोजना  में  उत्पादित  लौह  अयस्क  सांद्रण  की  मात्रा  निम्मानुसार थी  :-.
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 वर्ष  उत्पादन  टनों

 1984-85  5  16.1

 1985-86  18.0

 1986-87  7  34.6

 विदेशी  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  जोरदार  विपणन  अभियान  चलाया  गया
 जिसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  वृद्धि  क्योंकि  उत्पादन  बिक्री  से  जुड़ा  दुआ  इसके

 अलावा  मंगलौर  में  कुद्र मुख  से  लौह-अयस्क  सांद्रण  पर  आधारित  30  लाख  टन  क्षमता  का  एक  पेलेट
 संयंत्र  चालू  किया  गया

 सांद्रण  अथवा  पेलेटों  के  रूप  में  लौह-भयस्क  विभिन्न  देशों  को  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 डॉडा  कारनिया  बोलनगीर  सेक्शन  पर  अधिक  यात्रो  गाड़ियां  चलाना

 685.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डांडा  कारनिया  बोलनगीर  सेक्शन  पर  अधिक  यात्री  गाड़ियां  चलाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लाइन  क्षमता  की  तंगी  के  कारण  ।

 राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 686.  श्री  पो०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  देश  के  विभिन्न  भागों  में  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताब

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  इस  प्रयोजनार्थ  किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया
 है  तथा  इसके  लिए  क्या  मानदंड  रखा  गया  है  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रासप्र  में  घुड़ा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  और  बाल  विकास  विभागों
 में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  और  देश  के  बिभिन्त  भागों  में  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  नेत्राजी  सुभाष  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  के  पहले  ही
 बंगलौर  और  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  केन्द्र  गांधी  गुवाहाटी  में
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 भी  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  के  ओर  जयपुर  में  एक  नोकायन  कम्पलैक्स  तथा  बंबई  में  एक
 विहार  केन्द्र  भी  इसके  शिमला  में  एक  उच्च  शिखर  खेल  केन्द्र  तथा  मनाली  में  एक
 शरद  खेल  केन्द्र  भी  स्थापित  किए  ये  सभी  केन्द्र  योजना  तथा  निर्माण  के  विभिन्न  घरणों
 मं

 मुल्लापेरियार  बांध  को  मजबत  करने  की  योजना

 687.  श्री  पो०  ए०  एन्यनोी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  मुल्लापेरियार
 बांध  में  जल  के  स्तर  को  ऊचा  बनाए  रखने  का  प्रयास  कर  रही  है  जिससे  केरल  के  आस-पास के  क्षेत्रों
 के  निवासियों  के  जान-माल  को  खतरा  बढ़  गया

 क्या  केरल  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  किया  और

 देश  के  प्राचीनतम  बांधों  में  स ेएक  इस  बांध  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  कौन  से  कदम
 उठाए  जाने  की  योजना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  जी  नहीं  ।

 जी

 बांध  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  जो  उपाय  किए  जामे  की  योजना  वे  हस  प्रकार  हैं  :

 उपयुक्त  लंगरगाह  के  साथ  आर०  सी०  सी०  अतिरिक्त  स्पिलवे  और  विद्यमान  बांध  को
 कंक्रीट  से  सुदृढ़  करना  ।

 तेलीचेरी-मेसूर  रेलवे  लाइम

 688.  श्री  के०  कुन्जग्ब  :  पया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेलीचेरी-मंसर  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  इसे  छोड़  दिया  गया  है  अथवा  इस  पर  विचार  स्थगित  कर  दिया
 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  विगत  में  इस  लाहन  के  लिए
 1960  में  पूरा  कर  लिया  गया  था  ।

 णी  हां  ।

 मूल्यांकन  करने  पर  इस  परियोजना  को  वित्तीय  दुष्टि  से  अलाभप्रद  पाया  गया  था  ।

 106  भ्रप  झांसो  पेसेन््जर  का  पीपरखंद  स्टेशन  पर  पटरी  से  उतर  जाना

 689.  श्री  बलराम  सिह  यादव  :  कया  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  14  1987  को  पीपरसंद  स्टेशन  पर  106  अप  झांसी  पैसेजर  के  इंजन  और
 दो  डिब्बों  के  पटरी  से  उतर  जाने  के  परिणामस्वरूप  लखनऊ  ओर  कानपुर  के  बीच  रेल  यातायात

 अस्त-व्यस्त  हो  भर

 यदि  तो  हताहत  हुए  व्यक्तियों  का  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  साधवराव  जी  हां  ।

 कोई  व्यक्ति  हताहत  नहीं  हुआ  प्रथमदृष्टया  यह  दुघंटना  पीपरसंद  स्टेशन  पर  कांटे
 की  खराबी  के  कारण  हुई  थी  ।

 बस्थई  पत्तन  में  स्थान  को  कमी

 690.  भी  पी०  आर०  क्रुमारमंगलस  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  पत्तन  में  पुनः  स्थान  की  कमी  हो  गई  जिससे  वहां  सर्वत्र  भारी  नुकसान

 हो  रहा  धोर

 यदि  तो  दीर्धधालीन  आधार  पर  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या
 वैकल्पिक  योजनायें  तैयार  की  गई  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  मंत्रो  राजेश  पायलट  )  :  ओर  बम्बई  पत्तन  पर

 ब्यों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  जहाजों  की  संख्या  निम्नलिखित  रही  :

 दिनांक  प्रतीक्षारत  जहाजों  की  संख्या

 6.6.87  2

 13.6-.87  12

 20.6.87  8

 27.6.87  3

 4.8.87  2

 11.7.87  5

 18.7.87

 25.7.87  17
 —_—_—

 प्राइवेट  स्टीबडोरों  द्वारा  नियुक्त  प्रियर  गोदाम  खलासी  और  कारपेंट्ज  16

 1987  से  हड़ताल  पर  चले  इससे  अधिकांश  जहाजों  को  लोडिंग  और  अनलोडिंग  तथा  कन्टेनरों

 की  स्टफिंग  और  अनस्टफफिंग  पर  विपरीत  प्रभाव  अतः  यही  भीड़-भाड़  का  कारण  वर्तमान

 भीड़-भाड़  हड़ताल  के  फलस्वरूप  हुई  और  यह  दीघंकालिक  आधार  पर  जारी  नहीं  रहेगी  ।
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 लिखित  उत्तर  1987

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविज्ञालय  का  ”  विभाग

 691.  श्री  पी०  सानिक  रेड्डी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ह  ा

 जवाहर  लाल  नेहरू  नई  दिल्ली  के  सोंद॑य-शास्त्र  स्कूल  का  दर्जा  क्या  है

 क्या  इसको  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकाय॑तें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इसके  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  की  गई  कारंवाई  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  कला  तथा  सोन््दर्यशास्त्र  विद्यालय  1986  के  शुरू  मैं  श्रोरंभ्भ  किया  था  प्रोफेसर

 तथा  तीन  सह-प्रोफेसरों  की  नियुक्ति  की  गई  थी  |  कोई  भी  अध्ययन  कार्यक्रम  भभी  संक॑  शुरू
 नहीं  किया  गया  है  ।

 ओर  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  इन  तीन  सहू-प्रोफैसरी  का
 कार्य  संतोषजनक  नहीं  पाया  गया  और  कार्यकारी  परिषद  ने  इन्हें  क़्थायी  न  करने  का  निर्णय  किया  ।

 उन्हें  एक  माह  का  नोटिस  दिया  गया  जिसके  पूरा  होने  पर  विश्वविद्यालय  से  डनकी  सेवाएं  समाप्त  कर
 दी  गईं  ।  विश्वविद्यालय  के  आदेश  को  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गयी

 इसी  स्कूल  के  लिए  जो  प्रोफेसर  रवीम्र  विश्वविद्यालय  से  लिक्म  बर  कह
 अपने  मूल  विश्वविद्यालय  को  वापस  चले  गए  हैं  क्योंकि  उनका  लियन  नहीं  बढ़ाया  जा  सका  ।

 यह  मामला  विचाराधीन  है  और  न्यायालय  में  इस  मामले  का  निर्णय  होਂ  जाने  के  बाद
 विश्वविद्यालय  इस  विषय  पर  विचार  करेगा  ।

 भारतोय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  केरल  के  संरक्षण  में  स्थान

 692.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हंपा  करेंगे THT  कर

 केरल  में  उन  भवनों  तथा  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  जो  भारतीय  पुशतत्ब  सर्वेक्षण
 विभाग  के  संरक्षण  में  हैं

 यदि  केरल  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का
 प्रस्ताव  तो  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  भोर

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  का  विचार  त्रिचुर  में  वडकुण्डा  मन्दिर  कौ  तरह
 केरल  में  किन्ही  नए  स्थानों  ओर  भवनों  को  अपने  संरक्षण  में  लेंने  का  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा

 :
 केरल  में  संरक्षित  स्मारकीं/स्थलों  के  नाभ  और  स्थान  बतौने  वाली  सूँचीं  विवरण  के  रूप

 में  संलग्न  है  ।
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 मामले  पर  अभी  कार्यवाही  की  जा  रही

 प्राचीन  और  ऐतिहासिक  स्मारकों  के  संरक्षण  के  प्रस्तावों  की  समय-समय  पर  जांच  की
 जाती  है  ओर  उनमें  से  ऐसे  जो  विस्तृत  जांच  करने  पर  राष्ट्रीय  महत्व  के  समझे  जाते  हैं  उन  पर  प्राचीन
 संस्मारक  भरौर  पुरातत्वीय  स्थल  तथा  अबशेष  अधिनियम  1958  के  अधीन  संरक्षण  के  लिए  विचार
 किया  जाता

 विवरण

 केरल  राज्य

 क्ृ०  सं०  स्थान  स्मारक/स्थल का  ताम

 ||
 '  ४2  3

 या  जिला  कस्तानोर

 1.  कन्नानोर  सेंट  एंगलो  किला

 2.  पल्लीकेरे  :  बेबत

 3.  तेल्लीचैरी  टेल्लीचेरी  किला

 जिला  एर्नाकुलम

 4.  कोचीन  सेंट  फ्रांसिस  चर्च

 5.  मट्टनचेरी  मट्टनचेरी  महल  की  दीवारों  भित्तिक्रित्र
 '

 जिला  कोजीकोड़

 6.  कीतनगनद  जैन  मस्दिर

 जिला  पालधाट

 7.  याक््क्रार्ा  देसब  पालघाट  किला

 .  .$  पत्थास्वी  ..  नेतृमंगलन के  शिव  मंदिर
 ;  जिला  भजिचुर

 9.  अरियास्मूर  अरियान्नूर  सात  या  अधिक  बड़कलों
 "०  अथवा  छत्र  पत्थरों  वाला  प्रागेतिहासिक

 स्थल  ।

 10.  चेरामानगढ़  कुड़ाकल्लू  पराम्बयू  पचास  से  साठ  कडकलों
 या  छत्र  स्मारकों  वासा  प्रागैतिहासिक  स्थल
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 11.

 12.

 13.

 2

 घोलान्नूर

 एयबाल

 .

 .  कन्दानास्सेरी

 .  कटावल्लूर

 .  कट्ठाकम्पात

 «  उराकम

 .

 «  थीरूवनचीकुलम

 .  थीरूवनचीकुलम

 .  त्रिचूर

 .  त्रिप्रायार

 .  कुम्माकुलम

 30  1987

 3

 दफन  गुफा

 दफन  गुफा

 वेम्मान  थपट्टा  के  जिन  मन्दिर  की
 श्रीकोइल  की  दीवारों  पर  सित्ति  चित्र

 शिव  मन्दिर  परिसर

 दफन  गुफा

 विष्णु  मन्दिर  के  श्रीकोहल  की  बाहरी दीवारों  पर  उन्नतीस  लकड़ी  की  कोष्ट
 प्रतिमाएं  और  उसी  मन्दिर  में  कला  के  अन्य
 कार्य

 दफन  गुफा

 पेरूवानम  के  शिव  मंदिर  की  श्रीकोइल  की
 दीवारों  पर  शताब्दी  के
 चित्र  और  इसी  सराय  की  श्रीको इस  पर
 इससे  भो  धृर्वकाल  की  लकड़ी  की  कोष्ठ
 प्रतिमाएं  ।

 शिव  मंदिर  परिसर  थेम्मान  थाहा  ।

 शिव  मंदिर  की  दीवारों  पर
 शताब्दी  भित्तिचित्र

 शिव  मंदिर  परिसर

 कंलासनाथ  मंदिर  की  दीवारों  पर
 भित्ति  चित्र

 शी  रामस्वामी  मंदिर  की  दीवारों  पर
 सित्ति  चित्र

 पाल्लीमान्ता  मन्दिर  की  शभीकोइल  की
 दीवारों  पर  भित्ति  लित्र

 T
 जिला  ज़िवेस्तरम

 एगेंगो  किला
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 27.  त्रुवाल्लाम  शिव  भौर  मत्स्य  के
 मंदिर

 28.  विशीन््जम  शैल  निर्मित  गुफा

 नलकप  लगाने  के  लिए  विश्व  बेंक  को  सहायता

 693.  झी  कमला  प्रसाद  राधत  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  विश्व  बेंक  द्वारा  दी  गई  आधिक  सहायता  में

 उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्न  हिस्सों  में  नलकूप  ओर  हैंडपम्प  लगाये  जा  रहे

 यदि  तो  लगाये  गये  नलकूपों  ओर  हैंडपम्पों  का  ब्योरा  क्या

 इनके  लगाने  के  लिए  स्थानों  को  चुनने  के  लिए  बया  पद्धति  अपनाई  गई  भौर

 सूखा  प्रभावित  ऐसे  शेष  स्थान  कौन-कोन  से  जहां  यह  सुविधा  उपशब्ध  नहीं  है  ओर

 इन  स्थानों  में  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करायी  जाएगी  ?  *

 जल  संसाधन  लंज्रो  थी०  :  विश्व  बेक  सहायता  प्राप्त  उत्तर  प्रदेश

 परियोजना  के  750  मौजुदा  नलकूपों  के  आधु  निकीकरण  के  अलाबा  राज्य  के

 45  जिलों  में  2,200  नए  नलकूपों  ऐ  निर्माण  का
 प्रस्ताव  है  ।  इस  परियोजना  में  हैंडपम्पों  का  निर्माण

 करना  शामिल  नहीं  है  |

 सलकपों  का  ब्योरा  इस  प्रकार

 नए  नलकूप  आधुनिकीकरण  प्रतिष्ठित थ्ठित  पोषकों  से  जुड़े

 परियोजना  के  अंतगंत  हाथ  में  ली  2200  100  650

 जाने  वाली  कुल  संख्या

 झब  तक  ऊर्जित  1776  79  68

 ——
 कल  लता ला  3

 )  मलक्ूप  स्थल  चुनने  के  लिए  विधारणीय  मुख्य  बातों  में  से  यह  है  कि  उस  क्षेत्र  मे ंलगभग

 25  कुओं  के  समूह  के  लिए  पर्याप्त
 भसिषित  धू

 भूमि  होनी  उपलब्ध  भूजल  उपयुक्त  कोटि  का  होना

 चाहिए  और  उस  क्षेत्र  में  सिंचाई  जल  का  कोई  अन्य  जन  स्रोत  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इस  परियोजना  में  उत्तर  प्रदेश  के  केवल  45  जिलों  को  शाश्लि  किया  गया  है  ओर  इसे

 1988  तक  पूरा  किए  जाने  की  आशा  है  ।
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 ]
 संभरालो  लिपि  को  सान्यता  देना

 695.  डा०  फूलरंणु  गुहा  :  क्या  शानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  शंयाली  लिपि  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  थिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा

 :  और  विभिस्त  प्रदैशों  में  विभिन्न  ग्रुपों  द्वारा  संथाली  भाषा  के  लिए
 रोमन  और  उड़िया  स्लिपियों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  किसी  विशेष  सिपि  पर

 अभी  तक  कोई  सर्वेसम्मति  नहीं  भारत  सरकार  का  संथाली  भाषा  के  लिए  किसी  लिपि  को  मान्यता
 प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  निकट  गांवों  का  विकास

 696.  भो  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  अधिकारियों  ने  संयंत्र  के  निकट  स्थित  गांवों  के विकास
 के  लिए  एक  मिकटबर्ती  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  और

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  कितने  गांवों  का  विकास  किया  जाएगा  तथा
 प्रशोजन  लिए  कितनी  साशि  मंजूर  की  गई  है  तथा  इसप्रें  कोनन्कौन-सी  बुविश्लागें  दी  जायेंगी  ?

 इस्पात  भर  खान  मंत्रों  माखनः  लाल  :  और  शाडरकेला
 इस्पात  कारखाने  ने  अपने  अधिंगृहित  क्षेत्र  से  8  किलोमीटर  के  दायरे  में  आने  वाले  गांवों  का  बिकास
 करने  के  लिए  वर्ष  1975  में  एक  परिधीय  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किया  था  ।

 इस  विकास  योजना  का  उद्देश्य  ग्रामीणों  बार  सामाजिक-आर्थिक  उत्थान  करभा  है  ।

 इस्पात  कारखाने  की  अधिगृहित  सीमा  से  8  किलोमीटर  के  दायरे  में  कुल  मिलाकर  12)  गांव
 अब  तक  65  गांवों  में  विकास  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका  है  और  वर्ष  1975-76  से

 1986-87
 की  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  कल्याण  उपायों  पर  लगभग  46  लाख  रुपए  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  ।!

 परिध्ौष  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  कुछ  कार्यान्वित  की  गई  कल्याण  योजनाएं  निम्नामुसाए

 ())  पीने  के  पानी  की  कुओं  की  खुदाई  ट्यूबवेल  लगाकर  और  पीने  का
 पानी  सप्लाई  करने  की  स्थाई  योजनाओं  के

 (४)  शैक्षिक  सुविधाएं  बडी  संख्या  में  गांवों  में  कूल  की  इमारतों  का  निर्माण

 (४)  संभार  सुविधाएं  :  गांवों  को  मिलाने  वाली  सड़कों  की  व्यवस्था

 (५)  मनोरंजन  सुवित्राएं  :  सामुदायिक  केन्द्रों  का  निर्माण

 (४)  स्वास्थ्य  की  दे
 ख-भाल

 :  गांवों  में  चिकित्सा  सहायता  केन्द्रों  को  दवा  यों  का
 मुफ्त  वितरण  करके  नियमित  डाक्टरी  इलाज  करने  की  व्यवस्था
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 पक

 विभिन्त
 आथिक  विकास  कांत्रमों

 जैसे  डेरी  तथा  भुर्गी  पालन  कुटीर के

 तक

 ्््ि

 गो  में  अधिकाधिक  क्षेत्रों  में  विकास  कार्यक्रम  को  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 प्र

 षो  में  परिधीय  विकास  कार्यक्रम  के  अंत
 अत  कारें

 की  सीमा  से  8  किलोमीटर  के

 दायरे  में  आने  वाले  शेष  सभी  गांवों  को  लाया  जा  सके
 जि

 स्कूलों  में  व्यावसायिक  शिक्षा  की  सुविधाएं
 जा

 बाई
 थ्री  बनवारी  लाल  पुरोहित
 प्रो०  बिमल  कांति  घोष  :

 क्य  तर
 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 नाक
 व

 फल क्या  केन्द्रीय  सरकार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्कलों  में  व्यावप्तायिक  शिक्षा  संबंधी

 कं

 रूप  दे  दिया  है

 कक

 रा

 १०

 सम्बन्धी  केन्द्र  द्वारा  ग्रायोजित  योजना  को  अं

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  क्य

 योजना  को  किस  प्रकार  और  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 है

 :

 | इस  योजना  से  विद्यार्थी  किस  सीमा  तक  लाभान्वित
 जि

 ह  मानव  संसाधन  विकास  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :

 2

 स्ः

 रख

 ः
 (

 विश्व

 698.  श्री  झोभनाद्रीश्वर  राव  :
 क्या

 सानव  संसाधन
 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा

 करेंगे  कि  :  ह

 ्

 ली  वे  1984  में  एम०  फिल०  तथा  पी०  एच०  डी०

 के  शोध  छात्रों
 के

 स्तर  पर  एक  परीक्षा  आरम्भ  करने  का  निर्णय

 किया  रा
 का

 क्या

 केक

 में  इसके
 लिए  25  वर्ष  को  आयु  सीमा

 निर्धारित  की  गई  है

 यदि  तो

 जा  कमी

 हैं

 क्या  मानदेय  प्राप्त  करने
 में  इस  शर्तें  का  ग्रामीण  छात्रों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पूर्व-विद्यमान  स्थिति  को  बहाल  करने  के  लिए
 उक्त  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  है  ताकि  सभी  इच्छुक  छात्र  परीक्षा  में  बैठ  सकें  और  इस  मानदेय

 के  लिए  प्रतियोगिता  में  भाग  ले  सके  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  द्विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 साही  )  :  हां  ।  10४4  विश्वविद्यालय  अनृदान  आयोग  ने  विभिन्न  विषयों  में  आयोग

 द्वारा  एदातल  की  जा  वरिष्ठ  अनसंध्रान  शिक्षावत्तियां  देते  के  लिए  एक  अहंक  अनिवायेता  के  रूप

 में  एक  राष्ट  स्तरीय  परीक्षा  जायोजितव  करने  का  निर्णय  किया  था  |

 और  वैज्ञानिक  जौर  औद्योगिक  अनुसंधान  परिणद्  भी  शिक्षावत्तियां  प्रदान  करने

 के  लिए  इसे  प्रकार  की  परीक्षा  ऑरोजित  करती  रहो  फरव  1987  विश्वविद्यालय  अनुदान
 हायोग  तथा  जौं०  अ०  परिषद  से  संयवत  रूप  से  परक्षा  जायोजित  करते  का  निर्णय  किया  ।

 विश  तिद्यालय  अनृदान  आयोग  द्वारा  जयनी  परीक्षा  के  लिए  निर्धारित  बायु-सीमा  30  वर्ष  थी  और
 आज  अ०  प०द्वारा  25  ब  थी  |  इन  विभिन्नतादों  के  कारण  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  संगुक््त

 बरीलः  हे  लिए  आयु  सीमा  25  वर्ष  निर्धारित  थी  अनुम्ृजित  जाति/अनुसूनित  जनजाति  के

 उम्मीदवारों  के  लिए  तथा  जिन  उम्मीदवारों  को  अनुसंधान  अथवा  जशिक्षण  का  अनुभव  है  उनके  लिए
 5  वर्ष  तक  की  छट  होगी  ।

 छः और  प्रत्याशी  उम्मीदवारों  से  प्राप्त  प्रतिवेदनों  के  आधार  पर  इस  मामले  की

 समीक्षा  बी  गई  थी  गौर  यह  निर्णय  किया  गया  कि  गीक्षा  के  लिए  आयु-सी मा  28  वर्ष

 हित  की  जाए  जिसमे  महिला  अ०  जार/अ<  जा०  उम्मीदवारों  तथा  उन

 रों  जिन्हें  अनरंधान  अथया  प्रशिक्षण  का  अटभव  उनके  लिए  5  वर्ष  तक  की  छूट  होगी  ।

 आम्श्न  प्रदेश  में  पुरातत्डीय  स्मारकों  में  लाइटਂ

 699.  थी  बी०  तुलसी  राम  :  क्या  मानव  संसादन  मंत्रों  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वगा  बेन्द्रीय  सरकार  आंध्र  ब्रदेश  के  वछ  चनीदा  पुरातत्वीय  स्मारकों  में  लाइट

 लगाने  के  संबंध  में  किसी  प्रस्ताव  पर  ज्िचार  कर  रही

 यदि  तो  इल  संबंध  में  आांध्र  अदेण  संस्कार  से  प्राप्त  बज़स्तावों  का  व्यौरा  क्या ग्त्र

 इस  संबंध  में  कब  तक  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 सारव  संशाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  कौर  संस्कृति  विभाों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  से  भारतीय  एरातत्व  सवेद्रण  के  पास  आन  प्रदेण  में  किसी  केन्द्र  द्वारा
 संरक्षित  स्मारक  के  पचस्प्रदीग्तिक  रण  का  प्रस्ताव  नही  हे  ।  कान्क्र  प्रदेश  सरकार  का  आनन््ध्र  प्रदेश  के

 अनस्तपुर  घिले  श  लेपाल्ी  मन्दिए  के  परिप्रदीष्तिकरण  का  प्रस्याव  है  जिसके  लिए  भारतीय  षरात्तत्व
 सर्वेक्षण  की  क्रिलअरस्स  गांगी  गई  है  !  विस्तत  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  पर  गमले  की  जांच  की

 अतवर  रेलवे  रटेशन  के  ररीप  ऊपरि  रेल  पुल

 700.  श्री  राम  सिंह  यादव  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बचाने  वगे  कृपा  करंगे  कि  रेल  बिभाग  अलवर

 रेलवे  स्टेशल  के  समीए  गेज  लाइ्न  पर  द्रपरि  रेल  पुल  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू
 करेगा  ?
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 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  अलवर  के  पास  ऊपरी  सड़क  पुल  के

 लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  अभी  पवका  प्रस्ताव  प्रायोजित  किया  जाना

 विदेशी  भाषाओं  के  श्रध्ययन  के  लिए  विश्वविद्यालय

 701.  श्री  ई०  अय्यप्  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  विदेशी  भाषाओं  के  अध्ययन  के  लिए  अलग  विश्वविद्यालय  खोलने
 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विश्वविद्यालयों  को  जापानी

 भाषमाली  स्पैनिश  और  जम॑ंनी  जैसी  विदेशी  भाषाओं  में

 विशेष  ननुदान  दिए  हैं
 7

 । मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्ब  मंत्री

 कृष्णा  :  और  नहीं  ।  भारत  सरकार  द्व।रा  स्थापित  किया  गया  केन्द्रीय  अंग्रेजी

 और  विदेशी  भाषा  संस्थान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनिबम  के  खंड  के  अन्तर्गत  विश्वविद्यालय

 समझा  जाने  वाला  संस्थान  घोषित  किया  गया  अंग्रेजी  के  अतिरिक्त  इसमें

 अरबी  तथा  स्पैनिश  भाषाएं  पढ़ाई  जाती  हैं  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  उन  विश्वविद्यालयों  को  अनुदान  उपलब्ध  व

 ऐसी  कोई  पथक  योजना  नहीं  है  जो

 प्पैनिश  और  जम॑न  जैसी  विदेशी  भाषाओं  की  शिक्षा  प्रदान  करते  संब्रंधित  विश्वविद्यालयों  के  अन्य

 किसी  भी  शिक्षा  विभागों  की  तरह  विदेशी  भाषा  वि  to  आयोग  से  विकास  अनुदान  प्राप्त

 करते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  लघु  इस्पात  संयंत्र

 702.  श्री  सलीम  आई०  शेरवानी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  लघु  इस्पात  संयंत्र  कार्यरत  हैं  भौर  कितने  बन्द  पड़  हुए

 क्या  इन  संयंत्रों  का  कार्यकरण  संतोषप्रद  औ

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  सहायता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 एक  लघु  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  करने
 का

 प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  भ्ौर  खान  मंत्री  माखन  लाल  :  उत्तर  प्रदेश  में  5.43  लाख  टन

 वाधिक  क्षमता  वाले  26  लधु  इस्पात  कारखानों  की  स्थापता  की  गई  1987  की  रिपोर्ट  के

 अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  एक  इकाई  बन्द  पड़ी  है  ।
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 उत्तर  प्रदेश  में  लघु  इस्पात  कारखानों  ने  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  उनको  बिजली  की

 कमी  तथा  भायातित  स्क्रेप  पर  भाड़ा-प्रभार  की  समस्याएं  तथापि  1987  में  इन  कारखानों

 का  क्षमता  उपयोग  अखिल  भारत  के  86%  आंकड़ों  की  तुलना  में  62%  है  ।

 नहीं  ।

 भारतीय  इ्पात
 प्राधिक  के  लाभ  में  कमी

 703.  श्री
 सत्येख्र

 नारायण
 क्या  इस्पात

 ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  रररः

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  लाभ  वर्ष  1986-87  के  दौरान  घट  कर

 केवल  5  करोड़  रुपए

 5

 शा कक यदि  तो  उर

 ज

 रण

 कया  इस  कारण
 से  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  उत्पादन  मूल्यों  में  वृद्धि

 करने  की  मांग  की

 “
 न

 स

 प्

 ;

 ४  नहीं  ।

 =

 माखनत्

 श्न  ही  नहीं  उठते  ।

 .  आन्ध्न  प्रदेश  में  तट  दूर  समुद्र  तल  का  सर्वेक्षण

 कस  बाल

 गौड  :  क्या  इस्पात

 रद

 ४

 मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 om  बन क्या  खनिजों  के  अस्तित्व  का  पता  लगाने  के

 गा

 ए ।
 न  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  तट  दूर  समुद्र “

 ॒
 कक

 या  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  र
 मंत्री  रामदुलारी

 ह

 :  जी  हां  |  भारतीय  भूवैज्ञानिक

 हि

 द्वारा  अब  तक  के  सर्वेक्षण  के
 समुद्री

 प्रा  के  अन्दर  तलछट  पट्टी  में  इल्मेनाइट  आदि  खनिजों  के  अंश  पाये  गये

 हा

 थ  लगाने  संबंधी  प्रस्ताव

 अ्युदाम

 06.  श्री  घ्मपाल  सिह  मलिक  :

 श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री एम०  रघुमा
 श्री  मानिक  रेड्डी  :

 भ्री  प्रकाश  चन्द्र  :

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 52
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 के  कानून और  व्यवस्या  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  देखते  हुए  कार  के  रंगीन

 शीशों  पर

 है

 ण

 ने

 नाक

 को

 तह

 है  ताकि  वाहनों  में  बैठ  लोगों  को  आसानी  से  पहचाना  जा

 भौर

 प्रदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 तल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 पा

 पायलट  और  मोटरयान

 हे

 एक  प्रावधान  केन्द्रीय  सरकार  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रंगीन  सुरक्षा  कांच
 पद्ध  करने  सहित  सुरक्षा-कांच  के  प्रयोग  को  विनियमित  करते  हुए  नियम  बनाने  की

 1०  दत्ता  सामन्त  :  क्या  इस्पात  और  खान
 '  सत्र  पह  बहाने  की

 यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 :

 ने  सेलम  इस्पात  संयंत्र  को
 विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  स्थगित  करने  का

 निर्णय  |  का  सास  और
 कक

 पर  कुल  कितनी
 पनराशि  खर्च  की

 गई  है  और  इस  संयंत्र  का  वर्तमान

 हि
 खान  मंत्रो  माखन

 कु

 :  नहीं  ।

 नही
 नहीं  उठता  ।

 2

 इस्पात  कारखाने  पर  दिन  3-87  तक  पूंजीगत  व्यय  180.43  करोड़  रुपये
 रष॑ं  1986-87  के  संबंध  में  का  वाषिक  उत्पादन  26,630  टन  स्टेनलेस

 स्टील  चादरें/ववायलें

 बिहार  में  तकनीकी

 किक  का
 श्री  ललितेश्वर  प्रसाद  शाही

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :

 |)

 संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने

 केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  राज्य  र  विकास  को  बनाए  रखने  के  लिए

 गे

 eas

 दिया  है  कि  तकनीकी

 शा

 क्षा  के  स्तर
 में

 सुधार  लाया

 तो  स्थिति  से  निपटने  ए  बिहार  राज्य  को  कोई  सहायता  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य  में  तकनीकी  शिक्षा  में  किस  सीमा  तक

 छुघार  होने  की  संभावना  है  ?
 हः
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 सानव  संसावन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 स्तरों के  सुधार  अं  गौर  उनके  रख

 आओ  दस  संबंध  में  सलाह

 तकनीकी  संस्थाओं  में  और  सुविधाओं  को  सुदृढ़  करने  सहित  तकनीकी  *

 शिक्षा  का  सामान्य  विकास  राज्य  सेक्टर  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आता  है  और  इस  पर  व्यय

 राज्य  योजना  से  वहन  किया  जाता  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  तकनीकी  शिक्षा  के  सुधार  संबंधी  रूप

 रेखाओं  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  को  प्रायोगिक  आधार  पर  प्रदर्शित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  योजनाएं
 भी  तैयार  की  जाती  हैं  जिसके  अन्तगंत  इस  उद्देश्य  के  लिए  सम्बन्धित  तकनीकी  संस्थाओं  को  शत

 प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  वर्ष  के  तकनीकी  शिक्षा  के  स्तरों  और

 सुविधाओं  को  सुधारने  के  लिए  बिहार  राज्य  में  विभिन्न  तकनीकी  संस्थाओं  को  लाख  रुपये

 का  अनुदान  मुक्त  किया  गया  मानकों  में  सुधार  की  सीमा  उस  कारगरता  पर  निर्भर  करेगी  जिस

 कारगर  ढंग  से  राज्य  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करते  हैं  और  अपनी  राज्य  योजना  के  अन्तर्गत  प्रक

 आओ

 अनुपूरक  उपायों/कार्यक्रमों  को  आगे  आरम्भ  करते  हैं

 ः  कर

 केन्द्रीय
 समाज  कल्याण  बोडे  से  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को

 ््््ः

 श्र
 ७  इन  प्रधानी :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री यह  बत्

 को  उपरोक्त  कुछ  संस्थाओं  द्वारा  की  जा  रही

 के

 के  बारे  में

 मल

 हैं  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  सें  युवा  कार्य  और  खेल  तथा  महिला  और  बाल  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारग्रेट  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ह  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड
 के

 फील्ड  अफसर  बोर्ड  की  सहायता  से  किए  जाने  २

 कार्यों  को  करने  में  संस्थाओं  का  निरीक्षण  भौर  दिशा  निर्देशन  करते  हैं  और  परामर्श  देते  राज्य

 लिए लिए  संस्थानों  को

 प्राप्त  करने  वाले  संस्थानों
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 विवरण

 क्रम  सं  ०  कार्यक्रम  का  नाम  स्वयंसेवी  संगठनों  की  संख्या

 1984-85  4-85  1985-86  5-86  1986-87

 1.  5000  रुपए  तक  का  वाधिक  अनुदान  151  136  1-4

 2.  10,000  रुपए  तक  का  वाषिक  अनुदान  8  7  5

 3.  अवकाश  शिविर  24  18  16

 4.  महिला  मंडल  8  7  7
 का  क

 7

 5.  समेकित  स्कूल  पूर्व  परियोजनाएं  2  9  —

 «6,  6,  श्रमजीवी  महिला  होस्टल  3  5

 7  7.  पोषाहार  कार्यक्रम  54  30  92

 8,
 8.  जन  सहयोग  में  ग्रामीण  महिलाओं  (2  (9  न+

 को  प्रशिक्षण
 रा  जी  =  .

 9.  सामाजिक  आशिक  कार्यक्रम  25  15  13
 10.

 संक्षिप्त  पाठ्यक्रम  94  76  97

 11.  शिशु  सदन
 कक

 117  150  197

 12.  जागृति  विकास

 दब

 3

 |  रा

 बेन

 के  लए  आपृरि

 पे

 नली

 ३)  १५  बाढ़  पूर्वानुमान  प्रणाली

 दस
 है  ।

 क्या  यमुना  नदी  बेसिन  में  केन्द्रीय  जल  बार
 a  कहर

 द्वा

 |  हल  ना

 इस  प्रणाली  को  से  जोड़ने
 दशा

 था

 कड़  प्राप्त  करने  के  बारे  में  हई

 परताय िाओ

 ओ

 जल  संसाधन  एव  दोਂ  पक बो०  :  और  हां  ।

 ऐसे  केन्द्रों  की  संख्या  है  ।

 $8
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 को  रोकने  हेतु  कदम

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 णओ

 लिए  वर्ष  1986-87  और  1987-88

 त्संबंध
 ब्यौरा  क्या या  है

 है  और  इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 रण

 धन  विकास
 सं

 कब

 में  का
 और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ..

 नहीं  ।

 sa

 ह  ॥  व्चों  के  सकल  ए्ः
 छोड़  ने  के  बहुत  से  के

 शव

 गे

 मु

 पट
 रा

 ;  स्वभाव  से  सम्बन्धित  हैं  ।  ऐसा  कोई  एक  भी  कार्यक्रम  नहीं
 है

 जिसे  कार्यान्वित  करके

 से  स्थिति  पर  प्रभाव  डालने  के  ।

 निशुल्क  मध्यान्ह  निशुल्क  पु  बरी  आल

 ही

 पहन  कार्यक्रमों  को  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  द्वारा  कार्या  ता  कया  जा  रहा

 ह  मंत्रालय  इसे  काफी  हृद  तक  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  प्रोत्साहित  कर  रहा  ये
 विभिन्न  उपाय  1986-87  में  कार्यान्वित  हो  रहे  थे  ?

 मम

 सरकारों  द्वारा  नए  प्रयासों  तथा  विद्यमान  प्रबन्धों  को  सुदृढ़  जो  कि  मुख्य  रूप
 शिक्षा  का  प्रबन्ध  करते  के  अलावा  भारत  सरकार

 मा

 लेकबो
 डेਂ  जे

 नर

 कर

 े

 बना  तथा  कोर  पाठ्यचर्चा
 से  स्कूल  छोड़  देने  वालों

 गा

 पके

 ।  इन  सभी  उपायों  से  यह  ४
 गा

 की  जाती  है  कि की  दरों  में  पर्याप्त  रूप  से  कमी  होगी  ।

 712.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 श्री  एच०  बी०  पाटिल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 50
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 क्या  महिला  और  बाल  विकास  विभाम  द्वारा  हिरासत  में  महिलाओं  की  समस्याओं  पर
 विचार  करने  के  लिए  पिछले  वर्ष  मई  में  स्थापित  की

 गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  भ्रस्तुठ्
 कर  दी  ओर

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशों  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  और  रूल  तथा  महिला  और  बाल  विकास  बिझ्ायों
 में  राज्य  मंत्रो  मारग्रेट  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 समिति  ने  महिलाओं  के  लिए  हिरासत  न्याय  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  अपनाने  और
 अपराधिक  न्याय  और  सुधार  प्रक्रिया  में  महिलाओं  के  साथ  व्यवहार  सम्बन्धी  एक  व्यापक  विश्वार्यी  भर
 प्रशासनिक  दिशानिदशों  की  एक  संहिता  तैयार  करने  की  सिफारिश  की  है  ।

 जिध  नीति  की  सिफारिश  की  गई  उसमें  अपराधिक  ओर  सुधार  न्याय  के  ब्रशासम  में
 महिलाओं  के  लिए  लाभकारी  उपबन्ध  हैं  और  इसमें  संक्षेप  में  महिलाओं  की  हिरासत  के  विनिक््भन

 सम्बन्धी  व्यापक  उद्देश्य  ओर  प्रक्रियाएं  बताई  गई  समिति  ने  महिलाओं  के  प्रति  निश्चित  भेदभाव
 को  खत्म  करने  के  लिए  उपचारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दिया  है  और  विशेष  सिफारिश  की  जो
 अपराधिक  न्याय  और  सुधार  प्रणाली के  प्रत्येक  संचालकों  जैसे  जेल  और
 उपचारी  स्टाफ  को  लागू

 सुधारात्मक  उपायों  में  गिरफ्तारी  और  हिरासत  के  लिए  व्यक्ति  भौर  महिलाओं  के
 अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  सुरक्षात्मक  गिरफ्तारी  करने  पर  और  हिरासत  में  महिलाओं  के
 कानूनी  गिरफ्तारी  के  समय  पुलिस  द्वारा  महिलाओं  के  साथ  व्यवहार  के  लिए  निर्देश  हवालात
 में  और  अन्य  हिरासती  परिस्थितियों  में  महिलाओं  की  विशेष  आवश्यकता  प्री  करने  की  सुविधाएं
 महिलाओं  के  लिए  अलग  व्यवस्था  ताकि  महिला  न्यायालयों  द्वारा  महिला  क ेलिए  अलग  से  कार्यवाही

 जैसे  नारी  बन्दीगृह  अलग  महिलाओं  और  पुरुषों  को  एकीकृत  पुलिस  बल  द्वारा
 पुलिस  स्टेशन  में  विशेष  काउन्टरों  अथवा  विशेष  पुलिस  स्टेशनों  का  प्रबन्ध  किया  भौर  मुलजिम
 भर  अभियोगाधीन  महिलाओं  के  लिए  अलग  कारागारों  की  व्यवस्था  करना  शामिल  हैं  ।

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  महिला  कंदियों  के
 लिए

 उक्त  और  समान  मजदूरी  हों  और
 कार्यात्मक  भौर  वैधानिक  साक्षरता  तथा  कौशल  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  समाज  कल्याण  और
 मानसिक  गृहों  तथा  पुलिस  की  हवालात  और  कारागर  के  अन्दर  कानूनी  सहायता  का
 सिक  रोगियों  को  अस्पताल  में  भेजने  का  अधिकार  और  कारागारों  और  भिक्षु  गहों  इत्यादि  में  हिरासत
 में  रखी  ऐसी  महिलाओं  का  मानसिक  गहों  में  स्थानान्तरण  जहां  मनोचिकित्सा  की  व्यवस्था  संभव

 हिरासत  के  दौरान  अथवा  हिरासत  से  छूटने  के  बाद  विभिन्न  सरकारी  विभागों  द्वारा  महिला  कम्याण
 के  लिए  चलाये  गए  सामाजिक-आध्िक  कायंत्रमों  हिरासत  में  रखी  महिलाओं  को  मुख्याधार  से
 जोड़ना  भौर  हिरासत  में  रखी  महिलाओं  के  बच्चों  के लिए  आधारभूत  पोषाहार  बाल

 शिक्षा  और  भ्रमण  इत्यादि  के  अधिकारियों  को  मान्यता  प्रदान  करना  ।
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 माता  के  रूप  में  महिलाओं  की  अद्वितीय  भूमिका  को  मान्यता  और  नानजुडिश्यल  भर  समुदाय
 आधारित  विकल्पों  के  व्यापक  प्रयोग  सम्बन्धी  नीतियों  के  निर्माण  और  निष्पादन  में  परिवार  के  अन्दर
 उसकी  भूमिका  को  पर्याप्त  महत्व  प्रदान  करना  इस  समिति  की  अन्य  सिफारिश  हिरासत  में  रखी
 महिलाओं  की  सामाजिक-वैधानिक  परामर्श  देने  भौर  ऐसे  कार्य  के  वर्गीकरण  किए  जाने  और  प्राधिकृत
 किए  जाने  के  लिए  विधि  स्कूलों  और  समाज  कार्य  स्कूलों  पर  निर्भर  करने  के  लिए  अधिकाधिक  जोर

 दिया  गया  हैं  ।

 विशेषज्ञ  समिति  की  अन्य  सिफारिशें  हिरासती  और  सुधारात्मक  सेवा  के
 सभी  स्तरों  पर  और  सभी  संवर्गों  में  महिलाओं  का  व्यापक  और  सुरक्षित  विभिन्न  प्रफार
 के  हिरासती  केन्द्रों  ओर  परिस्थितियों  की  सामूहिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  एक  विशिष्ट

 सुरक्षा  कोर  का  हिरासती  सूचना  और  रिकार्डों  तक  प्राधिकृत  निरीक्षकों  और  निकायों  की  पहुंच
 ओर  संस्थागत  कार्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  गर  सरकारी  निरीक्षकों  द्वारा  हिरासती  केन्द्रों  के  निरीक्षण
 पर  अधिक  भरोसा  राष्ट्रीय  महिला  हिरासत  न्याय  प्राधिकरण  नामक  एक  सर्वोच्च  राष्ट्रीय  संस्था
 का  सृजन  जो  इस  प्रणाली  में  परिवर्तत  लाते  और  उत्तरदायित्व  की  भावना  पैदा  करने  की  जिम्मेदारी
 के  साथ  सलाहकार  और  समन्वयकर्ता  संस्था  के  रूप  में  कार्य  करे  और  हिरासत  में

 महिलाओं  के  स्तर  और  महिलाओं  के  लिए  हिरासती  न्यायसंबंधी  राष्ट्रीय  नीति  में  फ्रगति  के  संबंध  में
 संसद  में  राष्ट्रीय  महिला  हिराक्षत  न्याय  प्राधिकरण  की  वाधिक  रिपोर्ट  पेश  करे  ।

 समिति  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  रिपोर्ट  की  सिफारिशें  जब  मंजूर  हो  जाएं  तो  भारतीय
 प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  स्वास्थ्य  सेवा  और  हिरासत  और  सुधार  सेवा  जैसी
 सभी  संबंधित  केन्द्रीय  और  राज्य  सेवाओं  का  सेवा  पूर्व  और  पुनश्चर्या  प्रशिक्षण  फा  इन  सिफारिशों  की
 जानकारी  एक  अभिन्न  अंग  होना  चाहिए  ।

 ]

 दविल्लौी-ल  खमऊ-गोरखप्र-छपरां-बरोनी  लाइन  पर  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  चलाना

 713.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्वूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा-बरोनी  रेल  लाइन  पर  वेंशाली

 जो  कि  इस  लाइन  पंर  चलने  वाली  एकमात्र  एक्सप्रंस  रेलगाड़ी  में  अत्यधिक  भीड़-भाड़  को  देखते

 हुए  इस  लाइन  पर  एक  ओर  गाड़ी  चलाने  का  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  दूसरी  सुपरफास्ट  गाड़ी  को  कब  तक  चलाए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसमें  सरकार  को  क्या  कठिनाई  हो  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  और  जी  नहीं  ।  तथापि
 इस  खण्ड  पर  भोड़-भाड़  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  1-10-1987  से  509/510  नयी  बिल्ली

 गुवाहाटी  अवध-असप्र  एक्सप्रंस  के  फे  है  में  चार  दिन  से  बढ़ाकर  प्रतिदिन  किए  जा  रहे

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 $8
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 भिनुवाद |

 शोरान्र  मंगलोर  रेल  लाइन  को  दोहरा  करना

 714.  डा०  के०  जे०  झावियोडी  :  कया  रल  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शोरानूर  से  मंगलौर  तक  एक  ही  रेलवे  लाइन  होने  के  कारण  से  मार्ग  पर  काफी

 अधिक  धन  की  खपत  होती  अधिक  समय  लगता  है  और  श्रम  घंटों  का  नुकसान  होता

 (a)  यदि  तो  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  भौर

 क्या  सरकार  का  इस  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  का  विचार  यदि  तो  यह  कार्य

 कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से
 सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ?

 :

 केरल  में  नवोदय  स्कूल

 715.  श्री  ए०  चाल्से  :

 झो  एस०  जो०  घोलप  :

 श्री  राधाकान्त  डिगाल  :

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शैक्षणिक  वर्ष  1987-88  के  दौरान  देश  भर  में  कितने  नवोदय  स्कूल  खोलने  का  प्रस्ताव

 उनके  खोले  जाने  के  स्थानों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 केरल  के  लिए  कितने  विद्यालय  मंजूर  किए  गए

 क्या  केरल  में  उपरोक्त  स्कूल  खोलने  में  कोई  विलम्ब  किया  गया  भौर

 (2)  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 और  128  विद्यालयों  के  राज्य-वार  स्थानों  को  दरशाने  बाला  विवरण  संलग्न

 तीन  ।

 नहीं  ।

 (४)
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 1987-88  के  दौरान  संल्बोकृत  किए  गए  नवोदय  बिद्यालों  को  सूची

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  कुल  संख्या  स्थान  का  विवरण

 का  नाम

 1.  आपन्प्र  प्रदेश  12  1.  जिला  ईस्ट  गोदावरी

 2.  कागज  जिला  आदिलाबाद

 3.  जिला  अनन्तपुर
 4.  जिला  मेंडक

 5.  जिला  प्रकाशम

 6.  कौमुदी  जिला
 पत्तनम

 7.  गजुलाविन  प्रोजेक्ट
 जिला  क्रनौल
 गांव  जिला-गंटुर

 9.  गांवपपलिरुकुसुमने॑  मंडल  जिला
 खामम

 10.  गांव  गचिबौली  जिला  रंगारेड्डी

 ।.  गांव  चिरीर
 जिला  कुडापह

 12.  जिला-निलौर

 2.  अंडमान  बिक्रोब्रार  हीप  1.  गांव  अखौम  जिला  निकोबार
 निकोबार

 3.  श्ररुणाचल  प्रदेश  4  1.  जिला  लोहिट

 2.  जक्िसा  जिला  तिरप

 3.  सिपा  जिला  ईस्ट  किमांग
 4.  लिपाजरिंग  जिला  अपर

 सीरी
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 1  2  3  4

 4.  बिहार  15  1.  बी०  आई०  टी०  मिश्रा  जिला
 रांची  ।

 2«  चायबाला  कंम्पस  जिला  सिहभूमि
 3.  गांव  रिवार  नवादा

 4.  चयन  जिला

 भागलपुर

 5.  गुरलडग  कृषि  फार्म  सुपौल  जिला

 10.  जिलागांव  खारोौदिन  जिला
 मुज्जफरपुर

 11.  गांव  बहादुरपुर
 और  दरभंगा

 जिला  दरभंगा  ।

 12  प्रूणिया  जिला  प्रूणिया
 जिला  जिला  लोहारडिगा

 14.  रालगृह  नालंदा

 5.  चंडीगढ़  1.  चंडीगढ़  ।

 6.  दमण  द्वीव  1.  गांव  जिला  द्वीव

 7.  गुजरात  4  1.  रूपनगर  वालिया

 3.  गांव  दुमद्या  जिला  कुच्छ
 4.  गांव  आलिबदा  जिला  जामनगर

 61



 लिंखित  उत्तर

 52

 |  2

 8.  हरियाणा

 9.  हिमाचल  प्रदेश

 10.  जम्मू  भौर  काश्मीर

 11.  कर्नाटक

 ।

 2.

 .  गांव  ओदन  जिला  सिरसा w

 कब

 छ्णु

 है

 10.

 30  1987

 4

 «  गांव  जिला  फरीदाबाद

 व  जिला  सोनीपत

 .  गांव  जिला  उन्ना

 «  गांव  जिला  किन्नौर

 .  गांव  कोटला  खुदं  जिला  उन्ना

 «  गांव  जिला  हमीरपुर

 |  आशुभुगम  जिला  अनन्तनगर

 हृथ्बा रा  जिला
 श्रीनगर

 »  वाहिद  पोरा  जिला  बदगाम

 «  लखनपुर  हसोली  जिला

 कथुआ

 सूरनाकोटा  जिला  पूंछ  ।

 »  जिला  करगिल

 «  नुद  जिला  जम्मू

 »  गांव  जिला  भनार्थ
 केनरा

 .  गांव  जिला  हसन
 गांव  जिला  बिदर

 -  गांव  जिला  कूर्ग
 गांव  जिला

 घगे

 .  गाव  केलागिरी  जिला  धारवांड़
 गांव  जिला
 बेलर्गाम

 «  आऑलमत्ती  डाल  जिला

 बीजापुर
 गांव  जिला
 बिल्लारी

 गांव  जिला  चिंत्रदुर्गं
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 12.  केरल  3  1.  गांव  भागवादपदपुरी  चेरुबनहेरी
 जिला  कनोर

 13.  मध्य  प्रदेश  13  1.  गांव  जिला  साहदोल

 8.  थभांत्र  जिला  डमोह  ।

 9.  रामपुर  जिला  मम्दसौर

 10.  भीरखोदी  जिला  भिन्ड

 11.  मलहर  जिला  बिलासपुर

 12.  कांचीबडा  जिला  स्कोनी

 13.  जिला  दुर्ग

 14.  महाराष्ट्र  12  1.  गांव  तकिल  जिला

 अहमदनगर  ह
 2.  गांव  घनगांव

 जिला  बीड

 3.  गांव  जिला  थाना

 4.  गांव  जिला  घूली

 5.  गांव  जिला  जलगांव

 6.  गांव  जिला  नासिक

 72.  गांव  नेवीगांव  जिला
 भण्डारा

 63
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 8,  गांव  जिला

 ममल

 9.  गांव  पुरतुर  जिला.जलना

 10.  बासमत  नगर  जिला

 11.  जिला  चन्दरपुर
 12.  ग्राम  वोर  भा  बत०  वर्धा

 15.  मणिपुर  4  1.  गांव  सन्दूबा  जिला  थौउब

 2.  गाव  जिला
 विष्णुपुर

 3.  गांव  तुनोम  जिला  चुराचन्दपुर
 4.  गांव  पपकरो माऊ  जिला  सेनपती

 16.  मिजोरम  2  1.  जिला  एजिल
 2.  गांव  जिला  लौंगली

 17.  उड़ीसा  6  1.  गांव  बालप  लागर

 2.  जिला

 कसमतलपुर
 3.  जिला

 सुन्दरगढ़

 4.  गांव  विद्याधरधुर
 साइट )  भर  नीलगिरि

 जिला  बालासौर

 -  गांव  नरला  जिला  कलाहंगली
 «  गांव  जिला  गंजम

 1.  गांव  जिला  मेहर

 2.  गांव  जिला  यनम

 .  गांव  पोजवल  जिला  होशियारपुर
 -  गांव  जिला  अमृतसर

 20.  राजस्थान  9  1.  गांव  हुई  जिला

 भीलवाड़ा

 2.  गांव-मन्दपिह्  जिला  चित्तौरगढ़

 6

 (४

 प'डिचेरी  2

 पंजाब  2

 |

 % आओ
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 21.

 22.

 23.

 24.

 त्रिपुरा

 सिक्किम

 नागालैंड

 उत्तर  प्रदेश

 कम  शाक्ति  के  टोके

 716.  डा०  टी०  कल्पना  देवों  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 3.

 4.

 5.

 6  जी

 7.

 8.

 गांव  जसबन्तपुरा  जिला  जलौर

 गांव  पतन  का

 जिला  सीकर

 गांव  अतरु  जिला  कोटा

 जिला
 बाड़मेर

 गांव  थाक  रदा  जिला  ढ  गरपर 14  €७  ५९

 गांव  नन्दला  रे  रा  जिला

 «  मोहनगढ़  जिला  जेसलमेर

 .  गांव  वीरचन्दरा  मौजा सता  ६
 साउथ  टकमाच  वक्षिण  जिला

 श  स्षिःशाग्राओी  ््छ गांव  थुतिम्दाबारी
 पश्चिम  जिला

 पचन्दरा|  पश्चिम  जला

 .  गांव  दिलवाड़ा  सजिला  ललितपुर

 .  गांव  पत्रकलां  जिला  मिर्जापुर
 »  गांव  कीतिनवुर  जिला  बहैरिया

 .  गांव  उत्तराखण्ड  जिला
 चमोली

 .  गांव  कोलागढ़  जिला  टिहरी

 8.  गांव  जिला  कानपुर

 . गांव जिला अलमोड़ा
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  वाजार  में  उपलब्ध  पोलियो

 का  ट्रिपल  एस्टीजन
 और  खसरे  का  टीः  भादि  अपेक्षित  स्तर  से  कम  शक्ित  के

 पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  वर्षवार  दबाई  विक्रेताओं  से  इन  जीवन  रक्षक  टीका  के

 कितने  नमूने  लिए  गए  तथा  प्रत्येक  टीके  का  नाम  कया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता

 ऐसे  मामलों  में  क्या  कारंवाई  की

 (=)  इस  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  और

 क्या  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  निर्देश  दिए

 गए  हैँ  7

 स्वास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  :  से
 राज्य  औषध  ियंत्रण  प्राधिकारियों  द्वारा  औषधों  के  बिक्री  और  वितरण  को  नियंत्रि

 किया  जाता  है  ।  पिछले  2  वर्षों  में  परीक्षण  किए  गए  पोलियो  ट्रिपल  एन््टीजन  ओर  खसरे
 टीकों  की  नमूनों  की  संख्या  के  बारे  में  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 बताया  गया  है  कि  ओऔषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  की  गई
 क्रियाविधि  के  अनुसार  सभी  नमूने  लिए  गए  थे  ओर  इनका  केन्द्रीय  अनुसंधान  कसौली  के
 सरकारी  विश्लेषक  द्वारा  परीक्षण  किया  गया  राज्य  औषध  जो  निरीक्षण  करने  के
 प्राधिकारी  होते  को  भौषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  के  अन्तर्गत  घटिया  स्तर  की  वैक्सीनों
 के  संबंध  में  उचित  कार्यवाही  करना  आवश्यक  होता  है  ।

 व  वैक््सीन  का  नाम  प्राप्तकिए  मानक  घटिया  स्तर  परीक्षणाधीन
 गए  नमूनों  की

 संख्या

 1985-86  ट्रिपल  एण्टीजन  22  20  1
 पी०

 पोलियो  वेक्सीन  6  7  --

 ;  खसरे  के  टीके  शून्य  शून्य  शून्य
 —

 1986-87  ट्रिपल  एण्टीजन  23  16  न
 पी०

 पोलियो  वेक्सीन  20  8  12  —
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 भूमिगत  जल  के  स्तर  में  भारी  गिरावट

 717.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  ज्ञषल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जल  संसाधन  विकास के  केन्द्रीय  दल  के  सम्मुख  मध्य  राजस्थान  और  आप  प्रवेश
 जैसे  कुछ  राज्यों  में  भूमिगत  जल  के  स्तर  में  भारी  गिरावट  आने  के  मामले  आए

 यदि  तो  उन  राज्यों  में  भूमिगत  जल  के  स्तर  में  भारी  गिरावट  आने  के  क्या  कारण

 कया  उन  राज्यों  में  झीलें  सूख  रही  हैं  भौर  तालाबों  में  गाद  जमा  हो  रही  भौर

 यदि  तो  सरकार  का  प्रभावित  क्षेत्रों  में  किस  प्रकार  जल  उपलब्ध  कराने  का

 विचार

 जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  हां  ।

 इसका  मुख्य  कारण  वर्षापात  में  एकांतरक  परिवतंन  होना  है  जिसके  फलस्वरूप  सूखे  की

 स्थिति  हो  जाती  है  तथा  फलतः  भूजल  निकासी  में  वृद्धि  होती

 झीलों  के  जल  स्तर  में  गिरावट  आई  है  ।

 पहले  से  ही  कार्यान्वयनाधीन  उपायों  में  भूमि  एवं  जल  प्रबंध  परियोजनाएं  अर्थात्
 कन्टोर  बंदों  का  नाला  मुहबंदी  तथा  अंत:ख्रवण  टैंकों  का  निर्माण  एवं  मरम्मत  और

 प्रथालनात्मक  कृत्रिम  पुनर्भरण  परियोजनाएं  शामिल  हैं  ।

 दिल्लो  विध्वविद्यालथों  में  अनुसूचित  जातियों/भ्रनुतुचित  जनजातियों  के  लिए
 स्थानों  का  आरक्षण

 718.  श्री  राम  प्यारे  पतिका  :  क्या  सानव  संसाधन  विक्वास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 फरेंगे

 क्या  दिल्ली  के  कालेजों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के

 लिए  आरक्षित  अनेक  स्थान  चालू  शिक्षा  सत्र  के  दोरान  रिक्त  पड़े

 गदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  क ेलाभ  के  लिए  उक्त  सब
 स्थानों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  वतंमान  शैक्षिक  सत्र  के  लिए  दिल्ली
 विद्यालय  और  कालेजों  में  विभिस्न  पाठ्यक्रमों  में  दाखिले  अभी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  इश्पात  संयंत्रों  का  विस्तार

 719.  भ्रीोमतो  एन०  पी०  झांसो  लक्ष्मो  :  क्या  इस्पात  और  श्ान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 6
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 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  की  कितने  एककों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  और

 कितने  एकक  अभी  चालू  दोने  और

 कया  कोई  ऐसी  एकक  है  जो  चालू  हो  गए  हैं  लेकिन  उनके  पास  काम  नहीं  है  अथवा  वे

 श्षपमी  क्षमता  से  काम  कर  रहे  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  मालन  लाल  फोतेदार  )  पे  इस  समय  के  निम्नलिखित
 तीन  कारखामों  का  बिस्तार  किया  जा  रहा  है  :--

 1.  भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  इस्पात  पिण्ड  कौ  क्षमता  का  25  लाख  क्षमता  से  40  लाख
 टन  तक  ।

 2.  बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  इस्पात  पिण्ड  की  क्षमता  का  17  लाख  टन  क्षमता  से
 40  लाख  टन  ।

 3.  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  कारखाने  की  इस्पात  पिण्ड  की  अपरिव्कृत  इस्पात  क्षमता  का

 160,000  टन  वाधिक  क्षमता  से  269,000  टन  वा्िक  क्षमता  तक  ।
 '

 ओर  भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  अपरिष्कृत  इस्पात  की  वा्िक  क्षमता  का

 25  लाख  टन  से  40  लाख  टन  तक  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।

 वर्ष  1986-87  में  अपरिष्कृत  इस्पात  की  15  लाख  टन  को  क्षमता  के  विस्तार  के  मुकायखे  में

 इस  सुविधा  की  क्षमता  का  उपयोग  47  प्रतिशत  था  ।  वर्ष  1986-87  में  विस्तार  का  प्रक्र  म
 लाख  टन  के  अस्तगगत  विक्रेय  इस्पात  की  सुविधाओं  का  उपयोग  47  प्रतिशत  ।

 विस्तार  योजना  में  तप्त  घातु  के  9.3  लाख  टन  के  अतिरिक्त  उत्पादन  के  लिए  भी  सुविधाओं
 की  व्यक्स्था  की  तमी  है  ।  ये  सुविधायें  अभी  चालू  नहीं  हुई  परन्तु  वर्तमान  सुविधाओं  से  तप्त  धातु
 के  उपयोग  से  यह  आंका  गया  था  कि  वर्ष  1986-87  में  विस्तार  सुविधाओं  की  अपरिष्कृत  इस्बाश
 कौर  विक्रेय  इस्पत  की  अन्तरिम्  क्षयताएं  क्रमशः  9  लाख  टन  तथा  7  लाख  टन  थीं  और  वर्ष
 1986-87  में  दोनों  मामलों  में  क्ष4ता  का  78  प्रतिश्नत  उपयोग  हुआ  था  |

 बिस्तार  योजनाओं  के  अन्तगंत  अपरिष्कृत  इस्पात  तथा  विज्रेय  इस्पात  की  पहले  स्रे  स्थापित
 क्षमताओं  की  क्षमता  के  उपयोग  में  तप्त  धातु  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  हुई  तप्त

 आहतु  की  सुविध्ता  लग्भन  वर्ष  1987-88  के  अन्त  में  शुरू  की  जाएगी  ।

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  की  अपरिष्कृत  इस्पात  की  वाध्िक  क्षमता  का  17  लाख  टन  से
 +0  देन  तक  विस्तार  किया  रहा  है  ।

 तप्स  धातु  के  उत्पादन  को  सुविधाएं  पूरी  तरह  से  शुरू  हो  गयी  ओर  वर्ष  1986-87  में
 इनकी  क्षमता  का  74  प्रतिशत  उपयोग  हुआ  था  ।

 विस्तार  योजना  के  अन्तर्गत  प्रतिवर्ष  23  लाख  टन  अतिरिक्त  अपरिष्कृत

 पाक

 की  व्यवस्था
 करने  का  अनुमान  लगाया  गया  पूर्ववर्ती  इकाइयों  के  विस्तार  के  द्वारा  इसका  भाग
 8  लाख  पूरा  किया  जाना  था  तथा

 15
 लाख  टन  नई  स्टील  मेल्टिग  शॉप  से  पूरा  किया  जाना

 बचे  7986-87  में  स्टील  मेल्टिग  शॉप  की  क्षमता  का  लगभग  54  फ्रतिशत  उपयोग  हुआ
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 इसी  श्रकार  विस्तार  योजना  के  अन्तगंत  बिक्रेय  इस्पात  का  18  लाख  टन  का  अतिरिक्त
 उत्पादन  नई  ठंडी  बेलल  मिल  से  पूरा  कर  लिया  इस  मिल  से  11.85  लाख  टन  बिक्रेप

 इस्पात  मिल  जाएगा  तथा  वतंमान  इकाइयों  के  विस्तार  सेशेष  6.16  लाख  टन  विक्रेय  इस्पात  मिल

 जाएगा  ।  ठंडी  बेलन  मिल  अभी  निर्माणाधीन  है  और  इसके  वर्ष  1987-88  के  अन्त  तक  चालू  हो  जाने

 की  सम्भावना  है  ।
 ह

 अपरिष्कृत  इस्पात  के  उत्पादन  में  जिसके  परिणामस्वरूप  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  पर

 भी  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ता  का  कारण  है  :  आक्सीजन  की  कमी  ।  इस  कमी  को  लगभग  1988
 तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 विस्तार  की  क्रीसरी  योजना  सेल  के  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  कारखाने  में  कार्थान्वित  की  जा

 रही  इसकी  अपरिष्कृत  इस्पात  की  वाषिक  क्षमता  1.6  लाख  टन  से  बढ़ाकर  2.6  लाख  टन  की

 जग  रही  है  ।  इस  विस्तार  के  1987  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  स्टाफ  नर्सों  को  तदर्थ  श्राधार  पर  नियुक्ति

 20.  श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  कुछ  वंषों  से  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  नई  दिल्ली  और  केन्द्रीय

 सरकार  के  अन्य  अस्पतालों  में  स्टाफ  नर्सों  को  केवल  तदर्थ  भाधार  पर  नियुक्त  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  ओर

 ऐसे  तदर्थे  कर्मचारियों  की  सेवाएं  नियमित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  उपाय  किए

 जा  रहे  हैं  !

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  और

 नर्सों  की  नियुक्ति  मुख्यतया  नियमित  भाधार  पर  की  जाती  स्टाफ  नर्सों  की  तदर्थ

 नियुक्तियां  मुख्य  रूप  सेन  भरी  गई  अनुसूथित  जाति/मनुमसूचित  जनजाति  के  लिए  भारक्षित  उन

 रिक्तियों  पर  उस  समथ  तक  की  जाती  है  जब  तक  इन  वर्गों  के  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं

 हो  जाते  ।

 फिलहाल  ऐसे  तदर्थ  कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 पहिया  सेटों  की  निर्माण  लागत

 721.  भ्रो  वाई०  एस०  महाजन  :  कया  रेल  संत्री  यह  बतामे  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1984  के  दौरान  बंगलोर  स्थित  रेल  पहिया  तथा  एक्सल  संयंत्र  में  निर्मित

 पहिया  सेट  का  मूल्य  30,400  रुपये
 था

 जबकि  उसी  वर्ष  के  दोराम  एक  आयातित  पहिया  सेट  का

 सीमाशुल्क  सहित  मूल्य  15,000  रुपए

 यदि  तो  स्वदेश में  निर्मित  पहिया  सेटों
 का  इतना

 अधिक
 मूल्य  होने  के

 कारण
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 कथा  यह  भी  सच  है  कि  पहिया  और  एक्सल
 संयंत्र  लगाये  जाने को  मूल  लागत  का

 अनुमान  38.6  करोड़  था  लेकिन  उसकी  लागत  बढ़कर  146  करोड़  रुपये  हो  और

 लागत  में  इनकी  अधिक  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  वद्धि  को  रोकने  के  लिए
 बया  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  और  1985-86  में

 बेंगलूर  के  पहिया  और  घुरा  संयंत्र  में निर्मित  पहिया  सेट  का  मूल्य  31,000  रुपए  निर्धारित  किया

 गया  था  ।  इसमें  विकास  उचंत  की  मात्रा  शामिल  थी  जिसकी  अदायगी  प्रारम्भिक  वर्षों  में  करनी  होती

 है  ।  उत्पादन  की  वास्तविक  लागत  केवल  27,036  रुपये  थी  ।

 जहां  तक  पहिया  सेट  की  आयातित  लागत  का  संबंध  यह  समय-समय  पर  अलग-अलग

 ही  है  और  यह  सवंविदित  है  कि  कुछ  देशों  में  मूल्य  लागत  पर  आधारित  नहीं  है  हालांकि
 1985-86  में  आयातित  एक  बी०  ओ०  एक्स०  एन०  पहिया  सेट  का  सीमा  शुल्क  सहित  मूल्य
 14,500  रुपये  था  जबकि  इस  समय  इसका  आयातित  मूल्य  29,000  रुपये

 इस  संभावना  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  पूव॑वर्ती  आयात  मूल्य  केवल  मूल्य  पर

 आधारित  था  ।

 और  1973  में  एक  रेलवे  पहिया  ओर  धुरा  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  विनिश्यय

 किया  गया  1977  में  योजना  आयोग  ने  केवल  पहिया  यूनिट  स्थापित  करने  का

 अनुमोदन  प्रदान  किया  था  और  यह्द्  यूनिट  यूनिट  के  38.39  करोड़  रुपए  की  लागत

 पर  मंजर  की  गयी  थी  ।  समीक्षा  के  बाद  धुरा  यूनिट  सहित  पूर्ण  परियोजना  को  1978  में  मंजूरी
 दी  गयी  थी  ।  विस्तृत  परियोजना  जिसमें  पहिया  यूनिट  भौर  घुरा  यूनिट  दोनों  शामिल  थे  और

 जिसे  1986  में  मंज्री  दी  गयी  संशोधित  अनुमान  146  करोड़  वे  जिनकी

 बजह  से  इसकी  लागत  में  वद्धि  परियोजनाओं  के  काययंक्षेत्र  में  पूर्ण  १  रवतंन  तथा  एक  दशक
 की  अवधि  में  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  ।

 राष्ट्रीय  जल  नीति

 722.  भीसती  बसबराजेश्वरी  :

 श्री  एच०  एन०  नन््जे  गोडा  :

 भरी  एस०  एन०  गरड़्डो  :

 हो  आर०  एम०  भोये  :

 क्या  जल  संसाधन  प्षंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  जल  नीति  का  मसौदा  तंयार  कर  लिया  गया

 क्या  मसौदे  पर  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  ने  विचार  कर  लिया  और

 राष्ट्रीय  जल  नीति  की  घोषणा  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  थो०  :  हां  ।

 और  मसौदा  परिषद्  के  समक्ष  प्रस्तुत  है
 जिस  पर  1987  में  प्रस्तावित

 अगली  बैठक  में  विचार  किया  जाना
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 फल्याफुमारों  से  देश  के  विभिन्न  मार्गों  को  सोंधो  रेल  गाड़ियां

 723.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटकों  और  तीथ्थ॑-यात्रियों  द्वारा  कन्याकुमारी  से  देश  के  विभिन्न  भागों  को  और
 अभ्रधिक  सीधी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  चलाने  की  लगातार  मांग  की  जा  रही  है  $

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  19/20  त्रिवेन्द्रम  मेल  को  त्रिवेन्द्रम  से  कन्याकुमारी  तक  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी  हां  ।

 कन्याकुमारी  से  और  अधिक  था  गाड़ियां  चलाने  का  यातायात  की  दृष्टि  से  कोई
 ओऔचित्य  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 क्यबां  के  साथ  खेल  संबंधी  समझोता

 724.  श्री  यशवंतराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ओर  कक््यूबा  ने  खे  के  क्षेत्र  में  एक  सम्  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  इसके  उद्देश्य  क्या  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 है  $  क्या  ऐसे  समझौते  किसी  अन्य  राष्ट्र  के साथ  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  भौर  खेल  तथा  सहिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्रो  मारप्रेट  :  हां  ।

 एक  वियरण  संलग्न

 और  कुछ  अन्य  देशों  अर्थात्  रोमानिया
 मारीशस  और  ग्रीस  के  साथ  खेल  न्याचारों  पर  हस्ताक्षर  करने  की  सम्भावनाओं  की  काफी  समय  से
 छानबीन  की  जा  रही  यह  कहना  कठिन  है  कि  उसके  परिणाम  क्या  होंगे  क्योंकि  इसे  अन्तिम  रूप
 देना  सम्बन्धित  देशों  की  प्रतिक्रिया  पर  आधारित  है  ।

 विवरण

 क्यूबा  ओर  भारत  के  बीच  हस्ताक्षरित  नयाचार  का  लक्ष्य  वर्ष  |987- 89  के  दौरात  शारीरिक
 मनोरंजन  के  क्षेत्र  में  सहयोग  को  बढ़ावा  देना  करार  में  निम्नलिखित  आदान-प्रदान

 की  व्यवस्था  है  :--

 क्यूबा  सें

 1.  खेल  प्रशिक्षण  के  योजना  ओर  नियंत्रण  के  बारे  में  अनुभव  के  आदान-प्रदान  के
 लिए  दो  अधिकारियों  का  एक  प्रतिनिधि  दो  व्यक्ति  7  सितम्बर/दिसम्बर,
 1987.
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 की
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 2.  अन्तर्राष्ट्रीय  टूनमिंट  कोरडोवा  में  भाग  लेने  के  लिए  भारत  का

 एक  मुक््केबाजी  में  एक  प्रतिनिधिमण्डल  10  व्यक्ति  मई-जून  1988

 -  सभी  के  लिए  खेल  और  शारीरिक  शिक्षा  के  बारे  में  अनुभव  के  आदान-प्रदान  के  लिए
 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  दो  दो  व्यक्तियों  7  1988.

 अन्तर्राष्ट्रीय  टूर्नामेंट  इन  मेमोरियमਂ  में  भाग  लेने  के  लिए  भारत  के  दो
 शतरंज  2  20  मई/जून  1988  और  1989.

 :  मूल्यांकन  और  अनुभव  के  आदान-प्रदाम  के लिए  भारत  का  शारीरिक  उपयुक्सता
 का  एक  एक  व्यक्ति  30  दिन  तक  1988  और  1989  में  तिथि  सहमति  द्वारा
 तय  की

 भारत  में

 भारत  की  राष्ट्रीय  टीम  और  राष्ट्रीय  बालीबाल  संघ  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  पुरुष
 बालीवास  का  एक  क््यवा  का  |  द्वितीय  1987,  7,  क्यूबा  के  प्रशिक्षक
 की  ठेके  की  शर्तें  दोनों  देशों  क ेआथिक  सहयोग  संस्थानों  के जरिए  तय  की  जाएंगी  ।

 .  भारतीय  राष्ट्रीय  संघ  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  क्यूबा  का  एक  मुक्केबाज
 1  व्यक्ति  1988  में  6  महीने  तक  और  1989  में  2  महीने  तिथि  सहमति  द्वारा

 तय  की  जाएगी  ।

 .  भारतीय  राष्ट्रीय  संघ  के  साथ  अनुभव  के  आदान-प्रदान  के  लिए  क्यूबा  का  एक  बास्केटबाल
 60  दिन  1988.

 दोहरी  प्रतियोगिता  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  टूर्नामेंट  में  भाग  लेने  के  लिए  क्यूबा  की  एक
 क्षेत्रीय  हाक़ी  22  व्यक्तियों  वर्ष  [988-89  में  तिथि  नियंत्रण  द्वारा  ।

 .  अन्तर्राष्ट्रीय  टूर्नामेंट  में  भाग  लेने  के  लिए  क््यूबा  का  एक  मुक्केबाजी  प्रतिनिधिमण्डल
 0  तिथि  आमत्रण  द्वारा  1989

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  में  भाग  लेने  के  लिए  क्यूबा  के  दो  शतरंज  2

 तिथि  आमंत्रण  द्वारा  1989.

 सामान्य

 दोनों  पक्ष  शारीरिक  शिक्षा  और  खेलों  के  क्षेत्र  में  सहायता  और  सूचना  का  आदान-प्रदान

 रल  गाड़ि  किया  जाना

 725.  डा०  चन्द्र  शेखर  जिपाठी  :  क्या  रेल  संतज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  पिछले  दो  महीनों  के  दोरान  कुल  कितनी  रेलगाड़ियां  रह
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 उन्हें  रह  किए  जाने  के  क्या  कारण

 इसके  फलस्वरूप  सरकार  को  कुल  कितनी  वित्तीय  हानि  और

 इन  रह  की  गई  गाड़ियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  से  रेलों  को  पिछले  दो

 महीनों  में  भिन्न-भविन्न  क्षेत्रों  में  बन्द  तथा  अन्य  परिच्रालनिक  कारणों  से
 विवश  होकर  अस्थायी  तौर  पर  गाड़ियां  रह  करनी  पड़ी  थी  ज्यों  ही  स्थिति  में  सुधार  होता  में
 गाड़ियां  पुनः  चालू  कर  दी  जाती  हैं  ।  रह  किए  गए  अलग-अलग  फेरों/गाड़ियों  तथा  इनसे  हुई  वित्तीय

 हानि  के  ब्यौरे  संकलित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 हरियाणा  में  रेलों  के  विस्तार  को  योजना

 का

 726.  घोधरी  रा  प्रकाश  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  हरियाणा  में  रेलों  का  आधुनिकीकरण  करने  और  रेल  जसेटबर्क  का

 विस्तार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  ।.  रेलों  के  राष्ट्रीय
 जसतंत्र  का  आधुनिकीकरण  तथा  विस्तार  समग्र  राष्ट्रीय  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  किया

 जाता  है  न  कि  राज्य-वार  आधार  पर  )  हरियाणा  राज्य  में  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  कार्य

 अनुमोदित  किए  गए  हैं  जो  रेल  जाल  तंत्र  के  आधुनिकीकरण  में  सहायक  सिंद्ध  होंगे  :--

 (1)  पानीपत  और  अम्बाला  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाना  ।  इसका  अधिकांश  भाग  चांल
 बज  क

 कर  दिया  गया  है  तथा  शेष  भाग  1988  में  चालू  किया  जाना
 सं

 (2)  गढ़ी  हरसरू  और  खलीलपुर  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाना  ।

 (3)  रोहतक  और  जाखल  के  बीच  चुनिन्दा  खण्डों  पर  दोहरी  लाइन  बिछाना  ।

 (4)  समपारों  के  बदले  पांच  ऊपरी  सड़क  पुलों  का  निर्माण  ।

 (5)  भिवानी  स्टेशन  का  आदर्श  स्टेशन  के  रूप  में  विकास  ।

 2.  जहां  तक  जाल  तंत्र  के  विस्त।र  का  संबंध  बहादुरगढ़  भौर  झज्जर  तथा  रोहतक/जींद

 भौर  हांसी/हिसार  के  बीच  नयी  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  निहितार्थों  का  पता  लगाने  हेतु  सर्वेक्षणों

 को  मंजरी  दे  दी  गयी  इन  पर  अगली  कारंवाई  करने  के  बारे  में  विचार  सर्वेक्षणों  को  पूरा  होते कि  +
 पर  किया  जाएगा  जो  परियोजनाओं  की  वित्तीय  लाभप्रदता  पर  निर्भर  करेगी  ।

 जहाजों  को  खरोद  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  को  नई  प्रक्रिया

 427.  भरी  पो०  एम०  सईब  :

 डा०  टो०  कल्पना  वेवो  :

 श्री  विमल  कान्ति  घोष  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  जहाजों  की  खरीद  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  की  नई  प्रक्रिया  निर्धारित  को

 गई  ओर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 झल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  ओर  भारतीय

 नीवहन  लोभ  एवं  निवेश  वित्त  कम्पनी  कार्य  पेट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  मैस

 नीव॒हन  महानिदेशक  इत्यादि  के  प्रतिनिधियों  सहित  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  सचिव

 की  अध्यक्षता  में  1-4-1987  से  जहाज  अधिग्रहण  लाइसेंसिंग  नामक  एक  नई  समिति  का  गठन  किया

 गया  यह  लाइ्सेसिंग  समिति  मुख्य  रूप  से  जहाजों  की  खरीद  के  लिए  आवेदन  पत्रों  को  अनुमोदन
 प्रदान  करती  है  जो  कुछ  खास  व्यापक  पैरामीटरों  ज॑ंसे  राष्ट्रीय  व्यापार  के  लिए  इन  जहाजों  की

 सावंजनिक  एवं  गर  सरकारी  क्षेत्रक  के  बीच  टनेज  आवंटन  का  पंचवर्षीय  योजना
 में  चालू  टनेज  हेतु  निश्चित  देश  में  उपलब्ध  जहाज  निर्माण  क्षमता  आदि  के  भाधघार  पर  प्रदान

 किया  जाता  तथापि  प्रस्तावित  खरीद  के  लिए  वित्तीय  प्रबन्धों  को  भारतीय  क्रेडिट  ब  निवेश

 कम्मनी/चैंकों  के जरिए  अलग  से  कम्पनी  द्वारा  अन्तिम  रूप  प्रदान  किया  जाता

 कर्नाटक  हारा  प्रमर  भव्रावती  की  क्षमता  में  एकतरफा  रूप  से  वृद्धि  किया  जाना

 728.  श्री०  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  तुंगभद्रा  नदी  पर  अपर  भद्गराक्ती  की  क्षमता  में  एकतरफ्ा  रूप  से

 घुड़ि  कर  रही

 क्या  इससे  आन्प्र  प्रदेश  की  श्रीछझलम  और  नागार्जुन  सागर  परियोजनायें  प्रभावित
 थोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  बी०  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मास्को  में  भारत  महोत्सव

 729.  क्री  कमल  ताथ  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मनश्नो  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  मास्को  में  आरम्भ  किए  गए  भारत  महोत्सव  में  भाग  लेते  .

 के लिए कितने कलाकारों को भेजा गया और वे किन-किन विश्ागों के और ) कलाकारों पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ? भसानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में शाज्य मत्रो कृष्णा : सोवियत संघ में भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए मब तक कलाकार भेजे गए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है : (।) युवा कार्य और खेल विश्वाग : 422 74
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 (i)  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  :  668

 (॥)  राष्ट्रीय  हस्तशिल्प  एवं  हथकरधा  संग्रहालय  :  6

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 हाड़ाभांगी  सिंचाई  परियोजना

 791.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  हाड़ाभांगी  सिंचाई  परियोजना  के  वित्त  पोषण  के  लिए  विश्व  बंक  सहाबता
 में  से  कितनी  घनराशि  पहले  ही  वितरित  की  जा  चुकी  है  और  अब  तक  कितनी  धनराशि
 खच  की  गई

 इस  परियोजना  के  कब  तक  आरंभ  किए  जाने  की  संभावना  है  और  क्या  परियोजना  से

 सिंचाई  के  अलावा  पन-बिजली  भी  पैदा  की  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 क्या  मुख्य  बांध  के  निर्माण  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  और  काये  धरम

 हो  चुका  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  उड़ीसा  सिंचाई  एक  परियोजना  के
 अन्तर्गत  विश्व  बेक  ने  58  मिलियन  अमरीकी  डालर  को  सहायता  प्रदान  की  है  जिसके  अन्तर्गत

 हरभंगी  परियोजना  सहित  18  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं  हाथ  में  ली  गई  इस  राशि  को  पूरा
 बितरित  कर  दिया  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  बेंक  सहायता  का  कोई  परियोजना-वार
 आबंटन  नहीं  उड़ीसा  सिंचाई  एक  पूरा  होने  हरभंगी  परियोजना  सहित  वही  18  मध्यम
 सिंचाई  परियोजनाओं  को  शामिल  करते  हुए  उड़ीसा  सिंचाई-दो  परियोजना  शुरू  की  गई  है  तथा
 105  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  बेक  सहायता  में  से  1987  तक  52  मिलियन  अमरीकी
 डालर  की  राशि  वितरित  कर  दी  गई  है  ।

 हरभंगी  परियोजना  के  1991  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  इस  बरियोजना
 मैं  जल  विद्युत  प्रजनन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 हां  ।

 महाराष्ट्र  की  परियोजताभों  के  जल-स्तर  में  घिराथट

 732.  प्रो०  बिमल  कान्ति  धोष  :

 शो  बालासाहेब  विस  पाटिल  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  35  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  में  से  20  में  जल-स्तर  में  75  प्रतिशत

 से  अधिक  गिरावट  रिकार्ड  की  गई  है

 यदि  तो  क्या  पर्यावरण-संबंधी  स्थिति  के  ख़राब  द्वोते  के  कारण  अ्रध्िक  बिदोहत  से

 भूमि-जल्ल  की  स्थिति  और  खराब  हो  गई
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 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  दीर्घावधि  आधार  पर
 किसी  स्थायी  उपचार  के  बारे  में  विचार  किया

 क्या  भूमि-जल  के  उपयोग  के  बारे  में  नीति  तैयार  करने  के  लिए  किसी  नई  नोति  पर
 विचार  किया  जा  रहा  और

 (६)  यदि  तो  इसकी  विस्तृत  रूपरेखा  क्या  है  ?
 है

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  महाराष्ट्र  में  5  जलाशयों  के  बारे  में  केन्द्रीय  जल
 भायोग  में  प्राप्त  सूचना  में  बताया  गया  है  कि  1987  के  मध्य  में  उनकी  सक्रिय  जल  भण्डारण
 क्षमता  गंत  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  तीन  मामलों  में  लगभग  55  से  88%  तक  कम  थी  ।

 केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  द्वारा  भूजल  प्रणालियों  के  रुख  को  आवधिक  मानीटरी  से  पता
 चलता  है  कि  जबकि  केवल  दो  लघु  क्षेत्रों  में  भूजल  स्तर  में  दीर्घावधिक  गिरावट  रिकार्ड  की  गई
 वर्ष  1982-86  के  दौरान  सूखे  से  प्रभावित  12  जिलों  में  मानसून-पूर्व  औसत  स्तरों  में

 गिरावट  आई  है  ।

 जिन  क्षेत्रों  मे ंभूजल  स्तरों  में  दीर्घावधिक  गिरावट  आई  वहां  प्रयोगात्मक  कृत्रिम

 पुनर्भरण  परियोजनाओं  का  प्रस्ताव

 और  (&)  राज्य  सरकारों  से  सतही  और  भूजल  संसाधनों  के  उचित  मूल्यांकन  तथा

 उनके  इष्टतम  संयुक्त  प्रयोग  की  योजना  बनाने  का  अनुरोध  किया  गया  निर्माणाधीन  राष्ट्रीय  जल

 नीति  में  इस  पहलू  को  शामिल  किया  जायेगा  ।

 स्वास्थ्य  संबंधी  कार्यक्रम  के  लिए  बजटीय  आबंटन

 733.  भरी  बालासाहेब  विश्ले  पाटिल  :

 शी  आनन्द  पाठक  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रमिक  पंचवर्धीय  योजनाओं  में  बजटीय  आबंटनों  में  कितनी  बृद्धि  या  कमी

 इसके  क्या  कारण  और

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  योजनाओं  पर  इसका  कया  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  से

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  सातवीं  योजना  तक  की  विभिन्न  योजना  अवधियों  के  दौरान  स्वास्थ्य  भौर

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  क ेलिए  परिव्यय/व्यय  तथा  पिछलो  अवधि  के  मुकाबले  प्रत्येक  योजना  के

 किए  गए  परिश्यय/थ्यय  की  प्रतिशत  वृद्धि  का  ब्योरा  संलर्त  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 i
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 विवरण

 अवधि  स्वा०  और  प०  क०  के  प्रतिशत  वृद्धि
 लिए  परिव्यय/वास्तविक  *

 1.  पहली  योजना

 (1951-56)  वास्तविक  65.3

 2.  दूसरी  योजनाਂ

 (1956-61)  वास्तविक  143.0  118.99

 3.  तीसरी  योजना  *

 (1961-66)  वास्तविक  250.8  75.38

 4.  चौथी  योजना

 (1969-74)  वास्तविक  613.5  144.61

 5.  पांचवीं  योजना

 (1674-79)  74-79)  वास्तविक  1252.6  104.17

 छठी  5)  परिशव्यय  2831.1  126.01

 7.  सातवीं  योजना

 (1985-90)  5-90)  परिव्यय  6649.2  134.86
 —————  ewe

 पसन  ओर  गोदो  कर्मचारियों  के  लिए  उत्पावकता  पर  आधारित  बोनस  योजना

 734.  भरी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  बया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पत्तन  ओर  गोदी  कमंचारियों  के  केन्द्रीय  संध  ने  अपने  कमंचारियों  के  लिए  भी

 दकता  पर  आधारित  बोनस  दिए  जाने  की  मांग  की  है  ज॑से  कि  रेलवे  और  डाक  तथा  तार  कमंचारियों
 को  पहले  ही  मिल  रहा  और

 यदि  तो  बोनस  योजना  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  भौर  पत्तन

 और  मोदी  श्रमिकों  की  फैडरेशनें  उत्यादकता  से  जुड़ो  बोनस  स्कीम  लागू  करने  को  मांग  कर  रह  हैं  ।
 श्रमिक  फेडरेशनों  के  साथ  परामर्श  करके  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  केन्द्र  सरकार  के  अ  नुरोध  पर

 श्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  ने  एक  स्कीम  तंयार  की  इस  स्कीम  पर  अभी  श्रमिक  फेड  रेशनों  के साथ

 विचार-विमर्श  चल  रहा  है  ।

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  धुआंरहित  तसम्थाक  के  सेवन  पर  भ्रतिंबन्ध  लगाया  जाना

 735.  डा०  जो०  विज्य  रामाराव  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के
 धुआं  रहित  तम्बाक्  के  सेवन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है

 भौर  यदि  तो  इस  प्रतिबन्ध  से  भारत  में  कितने  लोग  प्रभावित

 भारत  में  धुआं  वाले  और  धुआं  रहित  तम्बाकू  का  सेवन  करने  वाले  लोगों  की  अनुमानित
 संख्या  कितनी  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  घूक्रफान  के  संबंध  में  और  इसके  खतरों  का  प्रचार  करने
 के  लिए  कया  पूर्वोपाय  किए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवाश  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सरोज  :  धुआं
 रहित  तम्बाकू  के  सेवत  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  1987  में  बितवव  स्वास्ल्य  संगठन  के
 विशेषज्ञ  अध्ययन  ग्रुप  को  जेनेवा  में  हुई  बैठक  में  इसके  उपयोग  पर  प्रत्रिबन्ध  लफले  की  सिफारिश
 की

 भारत  में  कितने  लोग  लम्बाक्  के  उत्पादों  का  सेवन  करते  इसके  बारे  में  कोई  आंकड़े
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्रदाय  और  बितरण  1975  के  अनुसार
 सिगरेट  का  व्यापार  कर  रहे  सभी  निर्माताओं  बा  व्यक्तियों  के  लिये  यह  आवश्यक  है  वे  बेचे  जाने
 वाले  सभी  डिब्बों  और  सिगरेट  के  पेकटों  पर  एक  सांविधिक  चेतावनी  सिगरेट  पीना  स्वास्थ्य  के  लिए
 हानिकारक  स्पष्ट  रूप  से  प्रदर्शित  इसी  प्रकार  की  एक  चेताबनी  सत्मी  चिह्रापनों  में  भी  स्पष्ट
 रूप  से  प्रदर्शित  करनी  होती  इसके  अतिरिक्त  तम्बाकू  उत्पादों  के  उपयोग  के  तियंत्रण  के  लिए
 प्रस्गठित  सांविधिक  उपायों  में  निम्नलिखित  भरी  शामिल  हैं  :

 1.  बीड़ी  बनाने  के  पाहप  तस्वाकू-आधारित  पानमशासा/गुटका,
 तम्बाकू  आधारित  टूथ  पाउडर/टूथ  पेस्ट  इत्यादि  जैसे  अन्य  तम्बाक्  उस्प्रादों  पर  भी  भोजूदा  सॉविधिक
 चेतावनी  को  लागू  करना  ।

 2.  सभी  किस्म  के  तम्बाकू  वाले  उत्पादों  पर  तथा  जहां  तक  सम्भव  हो  जिन  डिब्बों  या  पैकेटों
 में  ये  तम्बाकू  वाले  उत्पाद  रखे  जाते  उत्त  पर  स्वास्थ्य  के  लिए  हाभिकारक  हैਂ  नामक
 बतंमान  सांविधिक  चेतावनी  के  अलाबा  अन्य  प्रभा£षकारी  नारों  का  उपत्ोग  करता  ।

 3.  प्रत्येक  सिगरेट  डिब्बे  और  प्रत्येक  तम्बाकू  उत्पाद  के  विज्ञापम  पर  कार्ड  बोन्स  और
 खोपडी  जैसे  सवेविदित  खतरे  के  चिन्ह  का  उपयोग  करना  ।

 4.  बिक्री  के  लिए  निकासी-बिम्दु  पर  दो  भाषाओं  में  जैसे  अंग्रेजी  और  हिन्दी  या  क्षेत्रीय  भाषां
 में  सांविधिक  बेतावती  छापना  ।

 5.  धूम्रपान  और  तम्बाकू  उत्पादों  के  उपयोग  के  विशापन  और  प्रचार  पर  नियंत्रण  ।

 7३
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 एम०  वी०  प्रवाणिति  के  ड्बसे  के  कारणों  को  जांच

 736.  आ  उत्तमराव  पाठिल  :

 झो  धर्मपाल  सिह  सलिक
 श्री  सुभाष  यादव  :

 करी  राम  भगत  पासवान  :

 भरी  एम०  रघुमां  रेडडो  :
 की  सवन  पाण्डे  :
 भ्ती  प्रकाश  चना  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  एम०  बी०  अवामिति  नामक  एक  जहाज  अरब  सागर  में
 रत्नगिरि  के  पास  डूब

 यदि  तो  खोए  हुए  चालक  दल  के  सदस्यों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  दु्घंटना  के  कारणों  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  ओर

 यदि  तो  जांच  का  परिणाम  क्या  मिकला  और  खोये  हुए  व्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों
 को  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कितनी  राशि  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  एम०  वी०
 अधामिति  8-7-1987  को  अरब  सागर  में  जयगढ़  के  निकट  डूब

 एम०  वी०  अवाभिति  मुन्दरा  में  नमक  कार्गो  लादकर  चला  और  बम्बई  से  6-7-1987
 को  आगे  बढ़ा  ।  जहाज  को  वर्षा  के  कारण  खराब  मौसम  का  सामना  करना  पड़ा  और  बह  धौमी  गति
 से  आगे  बढ़  रहा  8-7-1987  को  जहाज  स्टारबोर्ड  की  ओर  से  झुक  गया  और  डुब
 कर्मीदल  के  चार  सदस्म  तट  पर  सुरक्षित  पहुंच  गए  ।  पांच  लाशें  तट  पर  आ  लगीं  ।  कर्मीदल  के  14
 सदस्य  लापता  हैं  ।

 नौवहन  महानिदेशक  ने  वाणिज्य  पोत  परिबहन  1950  की  घारा  360  के

 तहत  हादसे  की  जांच  के  आदेश  दिए  हैं  ।

 अभी  जांच  प्रारंभ  नहीं  हुई  है और  इसलिए  इसके  निष्कर्ष  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  कर्मीदल  के

 19  सदस्यों  की  जानें  उनके  निकटतम  संबंधियों  को  कुल  लगभग  20,49,182  रुपए का  मुआवजा
 दिया  जाएगा  ।  पु

 सम्बलपुर  रेलवे  डिवोजन

 737.  भरी  ओबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  )  क्या  नवगठित  सम्बलपुर  डिवीजन  ने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  कब  से

 इस  नए  डिबीजन  का  अप्निकार क्षेत्र  क्या  निर्धारित  किया  गया  और

 क्या  उन  अधिकार  क्षेत्र  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  और  णदि  तो  इस  संबंध
 में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 भ्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रस्तावित  संबलपुर  मंडल  में  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के

 टिटलागढ़-रायगण्डा  और  टिटज़ागढ़-रामपुर  खण्ड  तथा  संबलपुर  तालचेर  निर्माणाधीन  नई
 लाइन  खण्ड  शामिल  होगा  ।

 संबलपुर  मण्डल  के  क्षेत्राधिकार  में  बोण्डामुण्डा  से  हेमगीर  तक के  क्षेत्रों  को  शामिल  करने
 के  लिए  हाल  ही  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  यह  भ्रस्ताव  व्यावहारिक  नहीं  पाया

 ग्वालियर  से  केरल  और  गुजरात  के  लिए  गाड़ियां  चलाना

 738.  श्री  कम्मोदी  लाल  जादव  :

 श्री  मसिलाल  हंसदा  :

 बया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  ग्वालियर  से  केरल  और  गुजरात  के  लिए  अप  और  डाउन  गाड़ियों
 की  संरू  कितनी

 यदि  ऐसी  कोई  गाड़ी  नहों  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ग्वालियर  से  केरल  और  गुजरात  के  लिए  रेल  सेवा  कब  तक  शुरू  जाने  की
 संभावना

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  ग्वालियर  2  जोड़ी  गाड़ियों
 द्वारा  केरल  से  और  एक  थू  सेवा  यान  से  कलकत्ता  से  जुड़ा  है  ।

 और  फिलहाल  उल्लेख  किए  गए  अन्य  गन्तव्यों  तक  सीधी  गाड़िया  चलाना

 हारिक  नहीं  है  ।

 ]

 आयातित  टिन  की  चादर  का  वितरण

 739.  भरी  हुसेन  दलवाई  :  क्या  हस्पात  ओर  खान  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  यह  सच  है  कि  स्वदेशी  टिन  प्लेटों  की  सीमित  उपलब्धता  को  देखते  भारत

 सरकार  हर  वर्ष  भारत  में  कंटेनर  संसाधन  उद्योग  की  बढ़ती  हुई  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  टिन

 प्लेटों  क ेआयात  की  अनुमति  देती

 क्या  इन  आयातित  टिन  की  चादरों  के  वितरण  के  लिए  कोई  नीति  निर्धारित  की

 गई
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 यदि  तो  इन  आयतित  टिन  प्लेटों  के वितरण  के  लिए  कौन-सी  पद्धति  अपनाई  जाती
 और

 क्या  उन्हें  विभिन्न  उद्योगों  को  तदर्थ  आधार  पर  आबंटित  किया  जाता  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  मालन  लाल  :  टिन  प्लेट  का  आयात  वर्षानुवर्ष
 किया  जाता  है  क्योंकि  इसकी  देशी  उपलब्धता  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 टिन  प्लेट  के  आयात  की  सरकार  की  आयात  निर्यात  सम्बन्धी  नीति  के  उपबंधों
 के  अनुसार  दी  जाती

 टिन  प्लेट  का  आयात  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  की  मार्फत  किया  जाता  '

 इस  प्रकार  के  सभी  मामलों  को  विकास  लोहा  तथा  इस्पात  को  भेजता  विकास
 .  लोहा  देशीय  पिछली  खपत  और  प्रायोजक  प्राधिकारी  को  सिफारिशों  जैसे

 कारणों  को  ध्यान  में  रखकर  आयात-आवेदनों  को  निपटाता  भायात-निर्यात  नीति  के  पुनःपृति  तथा
 अग्रिम  लाइसेंस  उपलब्धों  के  अन्तग्गंत  सीधा  आयात  अनुमत्य

 जी  नहीं  ।

 का  भ्रायात/उत्पादन

 740.  भ्रो  सी०  साधव  रेडडो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपः

 करेंगे  कि  :

 कया  नए  ट्रल्सਂ  के  माध्यम  से  का  उत्पादन  किए  जाने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  अनुसंधान  भर  विकास  कार्य  शुरू  किया  गया

 क्या  देश  में  किसी  बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  किसी  का  कभी  आयात

 किया  गया  और

 विश्व  में  के  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  की  स्थिति  क्या  है  तथा  इस  क्षेत्र

 में  भारत  का  कौन-सा  स्थान  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  खापडई )  :  भारत

 में  इन्टरफेरोन  के  उत्पादन  में  कोई  अनुसंघान  और  विकास  कार्य  शुरू  नहीं  किया  गया

 किसी  भी  रोग  बीमारी  का  मुकाबला  करने  के  लिए  देश  में  इन्टरफेरोन  का  आवात  नहीं

 किया

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  हा,मन  इन्टरफेरोन  जीन  क्लोन  कर  दिया  गया

 एर्थाकुलम  कायकुलम  रेलवे  लाइन

 741.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :

 श्री  मुल्लापललों  रामचसान  :

 गया  रेल  मस्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 $।
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 एजकुलम-कावकुलम  रेलवे  लाइन  के  लिए  अब  तक  कुल  कितनी  घन  राशि  मंजर  की

 है  गई

 अब  तंके  कुंज  कितनी  क्नराशि  सर्च  की  गई

 इस  रेलवे  लाइन  के  कब  तक  पुरा  होने  की  आशा  भौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  भाधवराव  :  44.24  करीड़  रुपए

 87  तक  31.91  करोड़  रुपए  ।

 इसका  पूरा  होना  आमामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  |.

 इसकी  लम्बाई  100  कि०  मी०  है  और  अब  इस  पर  73.50  करोड़  रुपये  की  लागत  माने
 का  अनुमान  लगाया  गया  हैं  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  को  सेवाओं  सें  गिराबट

 742.  भी  भद्देत्वर  तांती  :

 डा०  वो०  बेंकटेता  :

 थी  सी०  मह्लथ  रेड्डी  :

 कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  |  1987  के  भाफ  इंडियाਂ  में  “  दि  ढेली
 ट्रेवल्स  आफ  पीपल  ट्रेवलिंग  बाई  डी०  टी०  सी०  बसिसਂ  शीष॑क  के  अन्तगँत  प्रकाशित  शमाधार  की
 और  दिलाया  गया

 क्या  उनको  इस  महानगर  के  हजारों  दैनिक  यात्रियों
 की  समस्याओं  की  जानकारी  है

 जिन्हें  परिवहन  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  पर  निर्भर  रहना  पड़ता

 यदि  तो  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कार्यकरण  में  बहुत  अधिक  गिरावट  भाई

 बदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कं

 दिल्ली  परिवहम
 तिगम

 के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  डठाए  गए  हैं
 ताकि  यात्रियों  को  बेहतर  सेवा'रं॑  उपलब्ध  कराई  जा  सकें  ?

 जल-मूतल  परिवहन  भन््त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राजेक  :  और
 ह्

 नहीं  ।

 और  दिल्ली  परिवहन  निगम  में  अनुशग्सन  भौर  कार्यकुशलता  में  छुधार  लाने  के  लिए
 सतत  आधार  पर  उपाए  किए  जाते  किए  जा  रहे  उपायों  में  कुछ  उपाय  ये  हैं--पुरानी  बसों  को

 डिपुओं  और  टमिनलों  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं  का  विशिस्नें  निश्पांदन  मानदण्डों
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 के  शिरू  मानक  जोर  लक्ष्य  निर्शलारित  श्म्लक  दल  भा  पुनश्चर्या  चालक  दत़  के  व्यवहार
 की  खंच  करने  के  मोबाइल  बेढ़े  की  तुरन्त  मरम्मत  ओर  स्टाफ  ऋश्यात्
 संबंधी  उपाय  आदि  ।

 लाला  रामस्थरूप  टो०  बो०  अस्पताल  को  बतंमान  स्थिति  प्रें

 सुप्तार  करने  के  लिए  उपाय  करता

 143.  भो  जोहम्मर  कहकृज  अलो  खां  :  क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  सन्त्रो  यह  बताने
 की  हुमा  करेंशे  कि  :

 क्या  सरकार  को  घन  और  उपकरणों  की  कमी  के  कारण  लाला  रामस्थकूप  टी०  धी०
 दिल्ली  की  वर्तमान  स्थिति  की  जानकारी  है  और  जो  पूर्णतः  बन्द  जाने  की  शियलि

 में

 यदि  तो  सरकार  ने  उन  परिस्थितियों  की  जांच  की  है  जिनके  कारण  हस  कमत्र

 अस्पताल  की  वह  स्थिति  हो  गई  और

 हट  अ्रदि  उसके  क्या  तलिष्कष  हैं  ओौर  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिशार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्पत  मंत्रो  सरोज  खापड  )  :  से

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  लाला  रामसरूप  क्षयरोग  अस्पताल  को  वित्तीय  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  अस्कशाश  की  समस्याओं  की  जांच  करते  के  लिए  एक  त्मिति  का

 गठन  किया  गया  लाला  रामसरूप  क्षयरोग  नई  दिल्ली  टी०  बी०  एस्रॉसिकुआ

 भाकफ  हस्डिया  के  प्रश्नस्प्त तिक  नियंक्पप्रद्लीम  कार्य  कर  रहा  भारत  सरकार  इस  अस्पताल  के

 रखाव  के  लिए  टी०  बी०  एसोसिएशन  आफ  इण्डिया  को  वार्षिक  अनुदान  देती  मिछले .3  ऊर्षों  के

 औसत  क्िम्नलिखिल  भ्रनुदान  मंजूर  किए  गए  हैं  :

 वर्ष
 लाख  रुपए

 न  न  लीय  निनान-+-ी  नी  न  ाननननन  न  न  नमन  नमन  न  नली  मनन  नी  नल  या  डडसससससअ  चब्ंनज  स अकक$ऑयऑि।ऐिएफ्नोकओ

 4०8  5  हटने

 6-87  22,50

 एस  अस्पताल  दास  साम्रवा  की  जने  वाली  वित्तीय  कठिनाइयों  को  इतने  के  लिए  बालू  खिल
 वर्ष  के  दौरान  अब  तक  इस  अस्पताल  के  रख-रखाव  के  लिए  टी०  बी०  एसोसिएशन  आफ  के

 22  लाख  रुपए  पहले  ही  रिलीज  किए  जा  चुके  हैं  ।

 कल  गाकियों  में  और  अधिक  श्वारी  डिब्बे  लगाना

 744.  ओरी  कमला  प्रसाद  सलिह  :  क्या  रेल  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  कतिपय  रेल  गाड़ियों  में  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  और

 मई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  पर  टेलीफोन  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  हेतु  कोई  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवरावब  :  भौर  91/92  प्रयागराज
 भौर  119/120  गोमती  एक्सप्रेस  के  भार  में  परीक्षण  के  तोर  पर  हाल  में  क्रमशः  5  सवारी  डिब्बों

 और  एक  सवारी  डिब्बे  की  व॒द्धि  की  गई  अपेक्षित  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  गाड़ियों
 के  भार  में  वृद्धि  करने  के  निरन्तर  प्रयास  किये  जाते  इसके  दिल्ली  क्षेत्र  में  गाड़ी
 आरक्षणों  का  कम्प्यूटरीकरण  किया  गया  है  ।

 25  लाइनों  वाली  एक  इन्टर  काम  प्रणाली  की  व्यवस्था  करके  दिल्ली  स्टेशन  पर  टेलीफोन

 सुविधाओं  में  सुधार  किया  जा  रहा  इससे  आम  जनता  को  परिचालन  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली

 सूचना  शीघ्र  और  समय  पर  मिल  सकेगी  ।  केवल  आरक्षण  सम्बन्धी  पूछताछ  के  लिए  नयी  दिल्ली  के

 भारतीय  रेल  सम्मेलन  आरक्षण  काम्पलेक्स  डाकतार  विभाग  की  5  लाइनों  पर  स्वचलन  प्ृछताछ
 सुविधा  की  व्यवस्था  १  जा  रही  है  ।  इससे  आम  जनता  का  आरक्षण  पूछताछ  टमिमलों  से  सम्पर्क

 तत्काल  सुलभ  हो  जायेगा  ।

 विश्वविद्यालयों  के  विवादों  के  लिए  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण

 745.  श्री  बो०  आर०  क्रुष्ण  अय्यर  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  विश्वविद्यालयों  से  सम्बन्धित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  कोई  पृथक  प्रशासनिक
 न्यायाधिकरण  है

 यदि  तो  क्या  विश्वविद्यालयों  में  विवादों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  विश्वविज्ञालय
 प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन््त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो
 कृष्णा  साही  )  :  नहीं  ।

 और  न्याय  प्रशासन  की  पद्धति  के  विकेन्द्रीयकरण  के  अपने  प्रयासों  के  भाग  के
 रूप  में  विधि  आयोग  ने  केन्द्रीय  शिक्षा  न््यायाधिकरण  की  स्थापना  के  लिए  कार्ये  दस्ताबेज  तैयार  किया

 इस  दस्तावेज  के  अनुसार  जब  प्रस्तावित  न्यायाधिकरण  स्थापित  हो  जाएगा  तो  यह  ऐसे
 वाद-विवादों  तथा  झगड़ों  को  जिसमें  सरकार  विश्व  विद्यालयों  और  सम्बद्ध
 कालेजों  क॑  अध्यापक  और  छात्र  शामिल

 विधि  आयोग  ने  मार्च  1987  में  सम्बन्धित  एजेंसियों  को  उनके  विचार  जानने  के  लिए  यह
 दस्तावेज  परिचालित  किया  था  ।  विधि  आयोग  द्वारा  उपयुक्त  विषय  पर  अभी  तक  कोई  भी
 सिफारिश  नहीं  की  गई  है  ।

 84



 डेजिस  कप  में  भारत-इसराईल  खेल

 746.  भ्रों  हरूभाई  मेहता  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  भस््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खिलाड़ियों  को  डेविस  कप  टूर्नामेंट  में  इसरायली  खिलाड़ियों  के  साथ  खेलने

 की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  और

 इस  पर  अरब  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सन्जालय  में  यवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  सहिला  ओर  बाल  विकास  विभागों

 में  राज्य  मन््त्री  मारग्रेट  :  ओर  डेविस  कप  टूर्नामेंट  के  शासी  नियमों  के

 भन्तगेत  अनिवार्य  दायित्व  को  पूरा  करने  के  लिए  अखिल  भारतीय  टेनिस  एसोसिएशन  ने  इजराईल  के

 साथ  खेलने,का  निर्णय  लिया  एसोसिएशन  ने  निष्पक्ष  स्थामं  पर  मंत्र  खेलने  की  सम्भावनाओं  की
 छान-बीन  की  थी  परन्तु  ऐसा  सम्भव  न  होने  हर  उन्होंने  भारत  में  मैच  खेलने  को  चुना  चूंकि  यह
 छेलों  के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  कायंकलाप  को  बढ़ावा  देने  से  संबंधित  अनिवायं  दायित्व  इसलिए  भारत
 सरकार  ने  इजरायली  खिलाड़ियों  और  खेल  अधिकारियों  को  वीजा  देने  की  मंजूरी  दी  थी  ताकि  मंतर  हो
 सकें  ।  भारत  को  अरब  देशों  और  पेलेस्टीनियन  समस्या  के  प्रति  वचनबद्धता  के  समर्थन  की  संगत  नीति

 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  और  किसी  भी  तरह  से  निर्णय  से  इस  पर  कोई  प्रभ्नाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 भारत  की  स्थिति  अरब  ओर  कुछ  अन्य  सम्बन्धित  सरकारों  को  स्पष्ट  की  गई  इनमें  से  कुछ  ने

 निर्णय  के  बारे  में  कोई  टिप्पणी  नहीं  दी  यह  सरकार  की  धारणा  है  कि  कईयों  ने  निर्ण

 के  तक  को  ठोक  समझा

 असम  में  बाढ़  नियन्त्रण  उपाय

 747.  भ्री  पराग  चालिहा  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  : 4

 क्या  सरकार  को  असम  राज्य  संरकार  और  संसद  सदस्यों  से  भी  1986  के  प्रारम्भ

 से  ऐसे  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  हैं  जिनमें  जनजातीय  उपयोजना  के  अन्तगंत  तात्कालिक  और

 विशेष  उपायों  सहित  असम  राज्य  में  बाढ़  से  बचाव  और  बाढ़  नियंत्रण  के  विभिन्न  उपाय  करने  के

 लिए  शीघ्र  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  और  योजनाओ्रों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं  ?

 जल  संसाधन  मस्त्रो  बो०  /  हां  ।

 दिवासी  क्षेत्रों  सहित  ब्रह्मपुत्र  घाटी  के  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  ऋण

 सहायता  के  प्रति  सातबों  योजना  में  70  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इसके  मार्च

 1987  तक  राज्य  सरकार  को  28.50  करोड़  रुपए की  राशि  निमुकत  की  जा  चुकी  इस
 प्रयोजन  के  लिए  1987-88  के  लिए  21  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  इसमें  से  दाल  ही
 में  5.00  करोड़  रुपए  निमुक्त  किए  गए  हैं  ।
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 नमंवा  सागर  छोर  स्नतर्सर  सरोबर  फ्स्योजनाभ्पें  को  प्रगति

 748.  भी  जो०  एस०  बसवराज  :

 श्री  एच०  एन०  नन््ज  गोडा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  अप्रैल  में  स्वीकृत  की  गई  नमंदा  सागर  ओर  सरदार  सरोवर  दो  महत्वपूर्ण
 परियोजनाओं  से  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ने  की  सम्भावना  है  ;

 यदि  तो  के  उत्पपक्ष्य  से  कितनी  यद्धि  होने  की  सम्भक्कना  है  ;  ओर

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ?

 जल  अंध्ाधन  मं  क्रो  थो०  ओर  नमंदा  सागर  ओर  सरदार  सरोवर
 फररियोजनाओ ंसे  जभधम्ग  5.5  मिलियन  टन  क्श्चि  उत्पादन  की  दृद्धि  होने  की  सम्भावना  दूँ

 परियोजनाओं  कौ  पूरा  फरमा  बोजनाओं  में  उपलब्ध  कराए  जमे  याले  संसाधमों  पर
 निर्भर  करेगा  ।

 मवोदय  विज्ञालयों  का  कार्य-निष्पादन

 749.  श्री  शांताराय  नाक््क  क्या  सालमब  संसाधन  विकास  मस््त्रो  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  नवोदय  विद्यालयों  के  कार्य-मिव्पादन  के  बारे  कोई  फरिपोर्ट
 मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  उनके  कायं-निष्पादन  से  सन्तुष्ट  और

 यदि  तो  त्रटियों  का  ब्यीरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  अन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्श्रो

 कृष्णा  से  )  नवोदय  विद्यालय  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  नवोदय
 विधालंय  समिति  नामक  स्वायत्त  संगठम  28  1985  को  स्थापित  पहले

 बवोदय  विद्यालय  वर्ष  1986  में  स्थापित  किए  गए  थे  ।  यह  हाल  ही  में  तैयार  कीरगई  *योजला है
 इसका  पूरी  तरह  से  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  योजना  के  कार्यान्वयन  की  जांच  सामा

 सरकारी  मानिटर्रिंग  तंत्र  के  माध्यम  से  भोर  समितप्ति  कार्यकारी  समिति  के  माध्यम  से  की
 जाती  है  ।

 मलाकर  योजना  के  कीर्थान््वधन  हुई  प्रगति  सेसरकार  संत्ष्ट  है  समिति कुर्ला  |  फर  भी  समिति
 ने  आरम्भ  से  ही  कार्य  शुध  किया  है  औ.और  इसलिए  यह  भोतिक  और  प्रबन्ध  सम्बन्धी  अयस्थापना
 का  निर्माण  कर  रही  इसी  प्रकार,'यह  शैक्षिक  कार्यक्रम  तंयार  कर  रही है  और  स्कलों  में  उसका
 पर्यवेक्षण  कर  रही  इन  क्षेत्रों  की

 कमियों  को  निकट  भविष्य  में  समाप्स'क्िये  जाने  की  आशा
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 श्णिपुर  को  लियाई  परियोजनाथों  को  प्रकति

 750.  श्री  एन०  टोम्बो  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  संत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मणिपुर  में  चालू  परियोजनाओं  केन्द्र  की  देखरेख  में  तथा  राज्य  की  सिंचाई  फरियोजनाओं

 की  गया  प्रमति  है  ओर  केन्द्र  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  छिए  परियोजनाव्पर  किठनी  धनराशि  मंजूर
 की  गई  है  और  ये  परियोजनाएं  कितनी  अवधि  में  चालू  हो  जाएंगी  तथा  इबसे  क्या  बाभ

 कया  केनड  जल  सिंचाई  फ्नविजली  के  लिए  नई  प्ररियोजदाओं  के  बनाने  में

 मणिषुर  राज्य  की  सहायता  कर  रहा  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  सूचना  निम्नवत  है

 का  मचतन  अनुमानित  3/87  तक  लाभ  प्राहोनेका  :

 नाम  लागत  करोड़  प्रत्याशित  हजार  लक्ष्य

 रुपए  में  ब्यय  करोड़  हेक्ट े०
 रुपए  में  में

 केना  हारा  रावोटर

 2.  थौंक्ल  बांघछ  80.00  20.92  34.00  3/91

 2.  खुगा  34.00  8.26  4.00 =  सातवीं

 झन्य

 2.  धिंगदा  बांध  27.37  24.50  4.00.  सातवीं  योजना

 2.  लोकतक  लिफ्ट  27.37  24.50  40.00  सातवीं  योजना

 सिंचाई

 3.  खोपुम  बांध  [2.98  3.05  6.40  सातबों  योजना

 4.  दृम्फाल  बराज  6.34  5.65  6.40  सातवीं  बोजसभा

 5.  सेकमई  बराज  8.40  7.58  850  सातबीं  योजना

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  की  जनसंख्या  वद्धि  को  रोकने  के  लिए  करण

 भ्री  पो०  नामग्याल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि :



 तर
 30  1987

 क्या  विश्व  का  5  अरबयां  बच्चा  ।  1987  को  यूगोस्लाविया  शहर  में
 जन्मा

 i  जलाई  1987  को  भारत  की  कल  जनसंख्या  क्या  और

 (a)  भारत  सरकार  देश  में  जनसंख्या  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  आगे  क्या  कदम  उठाने  की

 योजना  तैयार  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  कुछ
 समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  किया  गया  है  कि  विश्व  का  500  करोड़वां  बच्चा  11  1987

 को  यूगोस्लाविया  के  एक  शहर  में  पंदा  दुआ  यह  तथ्यात्मक  होने  की  अपेक्षा  प्रतीकात्मक
 अति घधक

 3
 श्रधिक  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  नियुक्त  की  गई  जनसंख्या  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  के  मध्य

 अनुमानों  के  आधार  पर  1987  में  भारत  की  जनसंख्या  लगभग  78.18  करोड़  के

 पास  है  ।

 देश  में  जनसंख्या  वृद्धि  पर  रोक  लगाने  के  लिए  भारत  सरकार  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण

 कार्यक्रम  चला  रही  है  जिसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  दस  प्रकार  उन्नत  संचार  माध्यमों  के  जरिये

 गर्भ-निरोधकों  की  मांग  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  सेवाओं  का  विस्तार  करना  तथा  उनकी

 गुणवत्ता  में  सुधार  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  शामिल  जनसंख्या  शिक्षा  तेज

 बच्चे  के  जीवित  रहने  की  दर  में  वृद्धि  करना  और  कार्यक्रम  ढांचे  का  पुनगंठन  करना  तथा  इसके  प्रबन्ध

 में  सुधार  करना  ।

 एल्यसिसियस  का  उत्पावन

 752.  श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  एल्यूमिनियम  का  प्रतिवर्ष  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  और  उस  पर  कितनी

 घनराशि  खर्च  होती

 प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  निष्पादन  कितना  है  और  अन्य  देशों  जैसे  दक्षिण
 ै

 संयुक्त  राज्य  रूस  और  ब्रिटेन  में  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  कितना  = बार

 (a)  इसमें  यदि  कोई  अन्तर  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  ल्लान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारो  :

 भारत  में  वर्ष  1986  के  दौरान  प्राथमिक  एल्यूमिनियम  का  उत्पादन  2,57,096  टन  जिसका

 कारखाना-बाह्य  मूल्य  लगभग  502  करोड़  रुपए

 और  यह  जानकारी  कदाचित  भारत  तथा  अन्य  देशों  में  एल्यूमिनियम  के  घरेलू

 उत्पादन  भौर  प्रति  व्यबित  की  खपत
 के  बारे  में  मांगी  गई  है  ।  पवकी  जानकारी  तो  सुलभ

 नहीं  परन्तु  कुछ  देशों  में  अनुमानित  उत्पादन  और  प्रति  व्यक्ति  खपत  इस  प्रकार  होने  की
 '
 सूचना  है  :

 ,



 1909,  उचर

 उत्पादन  प्रति  ब्यक्ति

 (1985)  खपत

 हजार  टन

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  3514  27  कि०  ग्रा०

 जापान  227  18  कि  ग्रा०

 फ्रांस  293  12  कि०  ग्रा०

 ब्रिटेन  275  11  कि»  ग्रा०

 दक्षिण  कोरिया  18  3.9  कि०  ग्रा०

 वाजील  550  2.1  कि०  ग्रा०

 भारत  266  0.4  कि०  ग्रा०

 पाकिस्तान  ध्ण  0.3  कि०  ग्रा०

 इंडोनेशिया  217  0.2  कि०  ग्रा०

 बा  आधा आए
 किसी  देश  में  एल्यूमिनियम  उत्पादन  उसके  स्रोतों  की  स्थिति  पर  आधारित  स्थापित

 क्षमता  पर  निर्भर  होता  जबकि  प्रति  व्यक्ति  खपत  उसके  आर्थिक  विकास  और  प्रौद्योगिक
 आवश्यकताओं  के  स्तर  निर्भर  होती  सोवियत  संघ  के  बारे  में  जानकारी  सुलभ  नहीं  है|

 लात्र  से  क्रणदादों  बतंमाक्ः  रेल्ड  सम  बड़ी  लाइन  में  बदलना  ओर  लात्र
 तथा  लातूर  रोड  के  बोच  नई  लाइन  बिछ!ना

 153.  क्री  अरविम्द  टो०  काम्बले  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लातूर  से  कुरुढवाडी  तक  वर्तमान  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में

 बदलने  और  लातूर  तथा  लातूर  रोड  के  बीच  नई  रेल  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  यह  कार्य  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शुरू  किया  और

 क्या  प्रस्तावित  नई  रेल  लाइन  उस्मानबाद  से  होकर  गुजरेगी  ?

 र  ल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  जी

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  आढ़  नियंत्रण  पर  खच  को  गई  धनराशि

 754.  भरी  रामभगत  पासवान  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 9१
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  भौर  विशेषकर  दरभंगा  जिले  में  बाढ़  नियंत्रण  कार्य
 पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 क्या  कारण  है  कि  बाढ़  नियंत्रण  पर  काफी  धनराशि  खर्च  किए  जाने  के  बावजूद  बाढ़
 पर  नियंत्रण  नहीं  किया  जा  सका  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  बो०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  बाढ़
 समुंद्र-कटावरोधी  तथा  जल-जमाब  कार्यों  पर  हुआ  व्यय  निम्नवत्  है  :--

 वर्ष  करोड़  रुपए  में

 (1)  1984-85  21.99

 (2)  1985-86  39

 (3)  1986-87  35.00

 जिलावार  आंकड़े  केन्द्र  में  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 बाढ़  को  कम  तो  किया  जा  सकता  है  परन्तु  सभी  मामलों  में  पृर्णतः  नियंत्रित  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  बिहार  में  कुल  लगभग  42.6  लाख  हेक्टेयर  बाढ़-प्रवण  क्षेत्र  में  1986  के  अन्त
 तक  लगभग  28.9  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  कर  दी  गई  है  तथा  वर्ष  1986-87  के
 दौरान  सुरक्षा  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  प्रत्याशित  क्षेत्र  0.2  लाख  हेक्टेयर  है  ।

 |

 मंगला  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में  बातानक  लिख  डिब्जा  जोड़ता

 755.  श्री  के०  सोहनदास  :  वया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  ओर  निजामुद्दीन  के  बीच  चलने  वाली  मंगला  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में  एक
 भौर  वातानुकूलित  डिब्बा  जोड़ने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 र  ले  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बड़े  पत्तनों  सें  भोड़भाड़

 756.  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  बड़े  पत्तनों  में  भीड़भाड़  रहती  और

 यदि  तो  विभिन्न  बड़े  पत्तनों  में  भीड़भाड़  समाप्त  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों
 का  ब्योरा  क्या  है  ?

 90
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 खल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  और  बंबई  को

 ध्  महापत्तनों  में  भीड़भाड़  नहों  है  ।  बंबई  में  हाल  ही  में  स्टेविडोरों  द्वारा  नियुक्त
 गीयर  कार्पन्टरों  द्वारा  16  1987  की  दूसरी  शिफ्ट  से  हड़ताल  करने  के  कारण  माल

 के  चढ़ाने  और  उतारने  पर  असर  पड़ा  विवाद  को  मध्यस्थता  के  लिए  ले  जाया  गया  है  और  भारत
 सरकार  की  मध्यस्थता  मशीनरी  के  माध्यम  से  विवाद  का  हल  ढुंंढ़ने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 राजस्थान  में  रंल  लाइनें  बिछाना

 757.  भ्री  शांति  धारीबाल  :  क्या  ₹ल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  राजस्थान  में  कितने  सर्वेक्षण  किए  गए  तथा  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या

 सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  क्या  सिफारिशें  की

 रेल  लाइनें  बिछाने  के लिए  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  भौर

 इस  संबंध  में  व्रिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  विगत  15  वर्षों  के  दौरान

 राजस्थान  में  निम्नलिखित  नयी  रेल  लाइनों  के  सर्वेक्षण  पूरे  किए  गए

 1.  अलवर-मथुरा

 2.  कोटा-नीमच

 3.  जामसर-छतरगढ़

 .  बिलाड़ा-बर

 5.  (i)  शिवगढ़  के  रास्ते  रतलाम-बांसवाड़ा  का  डूंगरपुर  तक  संभावित  विस्तार  सहित  ।

 कै

 (॥)  संलाना  के  रास्ते  रतलाम-बांसवाड़ा  ।

 6.  नाथह्वारा-फालना

 १.  पुष्कर  के  रास्ते  मजमेर-मेडता  रोड

 8.  सथाई  माधोपुर-टोंक  ।

 से  मथुरा-अलवर  और  कोटा-नीमच  नयी  लाइनें  अनुमोदित  कर  दी  गयी  हैं  भौर  ये

 निर्माणाधीन  शेष  नयी  लाइनें  वित्तीय  दृष्टि  से
 अलाभप्रद  पायी  गयी  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  तथा  वित्तीय  तंगियों  के  शेष  लाइनों  का  निर्माण  शुरू  करना  संभव  नहीं  है  ।

 रेल  फाटकों  पर  दुर्घटनाएं  रोकने  के  लिए  नए  उपकरण

 158.  डा०  बी०  एल०  दौलेदा  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 श्र
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 क्या  चौकीदार  वाले  और  बिना  चौकीदार  वाले  रेल  फॉटफीं  पर  बड़ी  संख्या  मैं  हो  रही
 दुंघटनाओं  की  ध्यान  में  रखते  रेल  विभाग  इन  फाटकों  पर  रेलगाड़ी  की  स्वतः  चेतावंनी  देते
 वाले  उपकरण  लगाने  की  व्यवहायंता  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  रेल  विभाग  के  विचाराधीन  अन्य  उपकरणों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या

 क्या  इन  नए  उ  ्॒करणों  के  रेलगा्टी  चलाकर  कोई  परीक्षण  किए  गए  और

 इनके  कब  लगाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  माधवराव  जी  श्रोकीवार  वाले

 समपारों  पर  रेलगाड़ी  आने  की  स्वतः  चेतावनी  देने  वाले  उपकरण  पहले  से  ही  मोजूद  हैं  ।  ये  उपकश्ण

 लगभग  400  मीटर  लम्बी/ट्रिडिल  शार्ट  ट्रेंक  सकिटों  के  जरिए  कार्य  करते  हैं  भोर  इनके  लिए  भूगत

 केबुलों  की  जरूरत  होती  है  ।

 31-3-86  तक  320  व्यक्त  समपारों  पर  रेलगाड़ी  आने  की  स्वतः  चेतावनी  देने  वाले
 उपकरणों  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  ।  मैससं  सेंट्रल  इलेक्ट्रामिक्स  लिमिटेड  द्वारा  जेतार  पर  भ्राधारित

 एक  नया  लागत  सा्थंक  उपकरण  विकसित  किया  गया  इसके  लिए  केबुलों  की  जरूरत  नहों

 होती  है  ।

 उत्तर  रेलवे  के  तथा  मारीपत  स्टेशनों  के  निकट  समपार  फाटकों  पर  इस  नए
 उपकरण  का  परीक्षण  किया  जाना  है  ।  परीक्षण  शीघ्र  शुरू  किये  जाने  की  आांशी

 परीक्षण  संतोषजनक  ढंग  से  पूर्ण  हो  जाने  के  बाद  नए  उपकरण  लगाने  पर  विचार  किया
 जायेगा  ।

 ग्रोषधियों  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 759.  श्री  अनिल  क्या  स्वास्थ्य  ध्रौर  पंरिवार  कल्याण  भत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  औषधियों  के  लिए  जिस  के  रूप  में  अथवा

 मकव  सहापता  दी  और

 यदि  तो  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  इस  प्रकार  दी  गई  राज्य-वार  सहायता  का

 वर्ष-वार  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्थ्य  और  परिक्षार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  ओर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वरिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  निगमित  क्षेत्र  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 760.  झीमतो  जयग्तो  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 93
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 क्या  सरकार  का  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  निगमित  क्षेत्र  को शामिल  करने  का
 विचार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  क्या  कार्यक्रम  तैयार  किया
 गया  है  ?

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सरोज  और
 हां  ।  सरकार  निगमित  क्षेत्र  को  अपने  परिवार  कल्याण  कार्यकलापों  में  शामिल  करने  के

 लिए  भिरन्तर  प्रयास  कर  रही  देश  की  अनेक  प्रमुख  इकाइयों  ने  परिवार  कल्याण  कार्यकलापों
 को  अपने  एक  सम्मिलित  उद्देश्य  के  रूप  में  पहले  ही  शुरू  कर  दिया  सरकार  मे  एफ०  आई०  सी०
 सी०  पी०  एच०  डी०  सी०  स्ी०  ई०  एफ०  ए०  भाई०  सी०  ई०  आदि  जेसे
 भ्रौद्योगिक  ग्रहों  के  शीष॑स्थ  संगठनों  को  भी  परिवार  कल्याण  कारयंक्रम  में  शामिल  किया  भारत
 सरकार  ने  अन्तरराष्ट्रीय  श्रम  संघ  और  संयुक्त  राष्ट्र  जनसंख्या  क्रियाकलाप  संबंधी  निधि  की  सहायता
 से  निगमित  क्षेत्र  में  कई  परियोजनाएं  भी  शुरू  की  हैं  ताकि  सदस्यों  को  छोटे  परिवार  का  आदर्श
 अपनामे  के  लिए  प्रेश्ति  किया  जा  सके  ।  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  उत्पादन  और  विक्रय  में  लगी  11  बड़ी
 ओऔद्योगिक  इकाइयों  को  उनके  विक्रय  केन्द्रों  के  माध्यम  से  प्रचलित  गर्भ  निरोधकों  का  विक्रय  करने  के

 लिए  सरकार  के  सामाजिक  विपणन  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  इसका  उद्देश्य  बच्चों  के

 जन्म  में  अन्तर  रखने  के  तरीकों  के  प्रयोग  में  सुधार  लाने  के  एक  उपाय  के  रूप  में  गर्भ  निरोधकों  के
 कवरेज  को  बढ़ाना  पंरिवार  कल्याण  कार्यक्रम  में  निगमित  क्षेत्र  को  शामिल  करने  के  लिए  देश  भर
 में  कई  बंठक  और  कार्यशालाएं  आयोजित  की  गई  परिवार  कल्याण  की  नीतियों  और  दृष्टिकोण
 के  संबंध  में  सरकार  को  सलाह  देने  कै  उंददेश्य'से  हाल  ही'में  परिवार  कल्याण  नियोजन  संबंधी  एक

 राष्ट्रीय  त्रिपक्षीय  समिति  गठित  की  गई  दै  जिसमें  सरकार  नियोकता  संघों  के  ओर  मजदूर  यूनियनों
 के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 केसर  अनुसंधान  केन्त्रों  को  केख्रीय  सहायता

 761.  भोजती  अजयन्ती  यट्लाधक्र  :  कया  श्वात्थ्य  भर  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  कंसर  अनुसंधान  केन्द्रों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  केन्व्रीय

 सहायता  दी  गई  ओर  तंत्संरंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्योल  मेंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  पिछले  तीन

 वर्षों  के दोरान  कैंसर  अनुसंधाम  केन्द्रों  को  बी  भई'केन्द्रीय  रझहायता  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 198  4-8  5  985-86  7986-87

 आीसदसघक्  औत  अल  डननलक  ओह  हा  जलाना  ॑+

 1  2  3  4

 '],  कैंसर  संस्थान  मद्रास
 _  .

 35.00...  36.00  25.00

 2.  बितरंजन  राष्ट्रीय  कसर  अनुसंधान  29.00  38.65  20.00

 केन्द्र  कलकत्ता



 लिखित  :  उत्तर  36  1987

 1  2  3  4

 3.  गुजरात  कैंसर  अस्पताल  एवं  44.87  25.00  20.00

 अनुसंधान  अहमदाबाद

 4.  रोटरी  कसर  अखिल  भारतीय  30.50  29.00  25.00

 आयुविज्ञान  नई  दिल्ली

 5.  किदवाई  मेमोरियल  इंस्टीट्यूट  35.00  25.00  20.00
 आफ  बंगलोर

 6.  क्षेत्रीय  कसर  कटक  4.00  15.00  15.00

 4.  कसर  अस्पताल  और
 अनुसंधान  11.90  15.00  12.00

 ग्वालियर

 8.  क्षेत्रीय  कसर  त्रिवेन्द्रम  30.00  25.00  25.00

 9.  डा०  बी०  बी०  कैंसर  संस्थान  गौहाटी  12.50  15.00  15100

 योग  232.17.  223.65  170.00

 तालचअरसम्बलपुर  रत  लाइन

 162.  झ्ोमतो  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  रस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  तालचेर-सम्बलपुर  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  अतिरिक्त
 घन  का  आबंटन  किया

 यदि  तो  इस  लाइन  के  लिए  कितमी  अतिरिक्त  धनराशि  आबंटित  की  गई

 इस  लाइन  के  बिछाने  के  कार्य  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  लाइन  के  बिछाने  का  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  ?

 रंल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाधथराव  :  जी  हां  ।

 2  करोड़  रुपये  ।

 1987  तक  8

 इस  निर्माण  का  पूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 केरल  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  निर्माण  कार्यों  के  प्रस्तावों  का  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पढ़े  रहना

 ल््ल कि झो जो० एम० बनातबाला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रो यह बताने की कृपा
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 क्या  केरल  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  निर्माण  कार्यों  संबंधी  अनेक
 प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  कै  पास  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  से  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  संबंधी  मूल  निर्माण  कार्यों  के  ग्यारह  अनुमानों  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  संयंत्र-वार  लाभ/हानि  का  लेखा

 764.  श्री  सेयद  ससूदल  हुसेन  :  क्या  इस्पात  और  ख्लान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 गत  तीन  वर्षों  के  प्रतियर्ष  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  संयंत्र-वार  लाभ/हानि  का

 लेखा  क्या  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  साखन  लाल  :  एक  विवरण  नीचे  दिया  गया  है
 गया  है  जिसमें  गत  तीन  वर्षों  के  के  इस्पात  कारखानों  को  हुए  लाभ/हानि  को  दर्शाया
 गया  है  :--

 कारखाने  लाभ  (+)  (--)
 1983.84  1984-85  84-85  1985-86

 भिलाई  इस्पात  (--)  2.83  (+)  49.28  (+)  64.38

 दुर्गापुर  इस्पात  (--)  63-73  (--)  53.36  26.52

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  (--)  100-32  (+)  27.10  (+)  33.62

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  (--)  0.55  (+)  11.47  (+)  112.93

 मिश्र  इस्पात  कारखाना  (7)  33.5  (-)  30.62  (--)  28.30

 सेलम  इस्पात  कारखाना  1802  (+)  0.53  (+)  2.92

 अन्य  इकाइहयां  (+)  3.63  (--)  0.76  0.03

 कुल  214.53  (+)  4.24  (+)  159.00

 24.06  81.60  (->)  60.99

 वर्ष  1986-87  के  संबंध  में  कारखाना-वार  लाभदायकता  की  लेखाओों  को  अन्तिम

 रूप  दिया  जाने/लिखा  परीक्षा  होने  के  बाद  मिलेगी  ।

 वर्ष  1987-88  के  बोरान  अंतर्देशीय  जल  मार्गों  के  बिकन््स  के  लिए  धन  का  नियतन

 765.  भी  संयद  ससूदल  हुसेन  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है



 सिश्ित  उत्तर  30  1987
 ...

 1987-88  की  वाधिक  योजना  में कंद्रीय/कें्ीय प्रायोजित योजनाओं  के  अन्तर्गत

 अन्तरदे शीय  जलमार्गों  क ेविकास  के  लिए  कितनी  राशि  का  मियलन  किया  गया  ओर

 तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्राश्नय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  पायलट )  ओर  अंतर्देशीय
 जल  परिवहन  क्षेत्रक  के  लिए  केन्द्र/केन्र  द्वारा  प्रायोजित  दोनों  प्रकार  की  स्कीमों  क ेलिए  वाधिक  योजना

 198  -88  में  किए  गए  आबंटन  तथा  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विवश्ण
 रु०

 ।,  केन्द्रीय  अंतर्वेशीय  जल  जल  परिवहन  निम्न  को  स्कोमें

 63  जहाजों  की  खरीद  न  15.00
 राजाबागान  डाकयार्ड  का  न  5.00  20.00

 आधुनिकीकरण

 1.  भारतोय  अंतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  को  स्कीमें

 राष्ट्रीय  जलमार्ग का  विकास  5.50]

 अन््तर्देशीय  जल  परिवहन  उद्यमों  --  0.50
 |

 ब्याज  सवसिडी  का  अनुदान
 |  9.04

 तकनीकी  अध्ययन  नर  0.04

 भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  —  1.50
 प्राधिकरण  को  अनुदान

 प्रमुख  जयमार्गों  का  हा  —  0.50  |
 ग्राफिक  सर्वेक्षण

 (a)  सर्वेक्षण  लांचों  की  खरीद  न  1.00
 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  —  0.5  0.5

 से  संबंधित  स्कीमों  का  एवं
 विकास

 1५.  विभिन्न  राज्यों  में  अन्तर्देशीय

 परिवहन  के  विकास  के  लिए  केन्द्र/केन्द्र
 द्वारा  प्रायोजित  स्कीमें

 असम

 करीमगंग  में  टमिनल  सुविधाएं  गा  1,50|
 द्वारा  प्रायोजित  1.60

 पांडू  में  स्लिपवे  का  निर्माण  ना  0-10  |
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 आंध्र  प्रदेश

 वकिधम  कोमामूर  एलुस  नहर  न

 और  काकीनाडा  नहर  का  सुधार

 बिहार

 गण्डक/कोसी  जल-राशिक  सर्वेक्षण  एवं  _

 तकनीकी  सर्वेक्षण

 गोवा

 जुआरी  एवं  मापुसा  नदियों  में  नज+

 नौगमन  प्रसाधनों  एवं  कंपिटल  डर  जिग  की

 ब्यवस्था

 क्वेरल

 उद्योग  मंडल  नहर  का  सुधार
 न

 ड्रेजर  एवं  वाटर  हाइसिंथ  हारवैस्टर
 —

 का  प्रबंध

 चंपाकारा  नहर  चरण-॥  का  सुधार
 नपः

 तमिलनाडु

 वर्किघम  नहर  का  सुधार

 उत्तर  प्रदेश

 गंगा  के  फीडर  मार्गों  के  लिए  जल-राशिक  —_—

 सर्वेक्षण  और  व्यवहायंता  अध्ययन

 पश्चिम  बंगाल

 हुगली  में  फैरी  सेवाओं  के  लिए  —

 टमिनल  का  निर्माण

 सफल  योग  :

 इलाहाबाद  डिवोजन  में  सिराध्  तथा  भरवारो  स्टेशनों  पर  रेलमाड़ियों
 का  रुफना  जारो  रखना

 466.  डा०  बी०  एल०  इोलेश  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 0.20

 0.10

 0.31

 0.25

 0.10

 ७.०8



 द्िएड्त  छत्तरर
 30  1987

 ~
 क्या  उत्तर  रेलवे  प्रशासन  ने  सीधे  जाने  वाले  यात्रियों  की  मांग  पर  रेल-गाड़ियों  की  गति

 बढ़ाने  के  लिए  इलाहाबाद  डिवीजन  में  सिराथू  तथा  भरवारी  रेलवे  स्टेशनों  पर  चार

 प्रमुख  रेलगीडियों  का  रोकना  बंद  कर  दिया  भौर  जिसके  फलस्वरूप  इन  स्टेशनों  के  निकटवर्ती
 प्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  भारी  अश्ुविधा  हो  गई

 क्या  उन्हें  और  रेल  प्रशासन  को  अभ्यावेदन  दिए  जाने  के  बावजूद  इन  प्रभावित  लोगों

 जिन्हें  रेनगाह्टियों
 की  गति  बढ़ाने  से  परेशानी  हुई  अपेक्षित  राहत  देने  के  लिए  कोई  कार्यवाद्दी  नहीं

 की  गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  पूरे  मामले  पर  पुनविचार  करेगी  और  शीघ्र  राहत  देना

 सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य
 से  इन  स्टेशनों  पर  उन  गाड़ियों  का  रुकना  जारी  रखेगी  जिनका  रुकना  बन्द

 कर  दिया  बैधा  था  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  माधवराव  :  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  की

 सुविधा  के  लिए  गाड़ियों  की  रफ्तार  बढ़ाने  के  उद्देश्य  स ेसंगम  और  अमृतसर-टाटानगर  एक्सप्रेस  गाड़ियों
 के  भरवारी  और  संगम  एक्सप्रेस  का  मनौरी  में  और  एन०  ई०  एक्सप्रेस  के

 मनौरी
 है

 में  ठटराव  समाप्त  कर  दिये  गये  थे

 एक्स
 (ay और

 समीक्षा  करने  के  रेलों  का  7/8  तुफान  एक्सप्रेस  और  164  संगम सर्रेस
 को  1-10-87  से  भरवारी  और  सिराथू  स्टेशनों  पर  ठहराव  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव

 है  ।  खागा  और  मनौरी  स्टेशनों  पर  अन्य  गाड़ियों  को  ठहराव  देने  का  ओऔचित्य  नहीं  है  ।

 देश  सें  एक  समान  स्वास्थ्य  सेवायें

 ६३  ७  767:  डा०  बी०  एल०  शैलेश  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अधिकांश  राज्यों  ने  लक्ष्य  के  अनुसार  दर्जा  बढ़ाये  गये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की
 स्थापन्ना  करने  में  बहुत  कम  प्रगति  की

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या

 बया  देश  में  स्वास्थ्य  सेवाओं
 के  नेटवर्क  को  सक्रिय  बनाने  और  सभी  को  एक  समान

 स्वास्ख्य
 सेवायें  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कोई  दीघंकालिक  योजना  तैयार  की  गई  और
 5"

 यदि  तो  उसकी  म्रख्य  विशेषता  |  क्या  हैं  और  इस  पर  होने  वाले  अनुमानित  पूंजीगत
 परिव्यय  का  राज्यवा

 यौरा  क्या  है  ?

 0५.६ ९
 स्वास्थ्य

 ओर
 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्रों  सरोज  और
 योजना  के  फ्हले  वो  वर्षो  (1985-87)  के  दौरान  576  दर्जा  बढ़ाए  गए  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  स्वास्थ्य  के
 खोलने  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  310  दर्जा  बढ़ाए  गए

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 '

 स्वास्थ्य  खोले  गए  हैं  जो
 लगभग  53.8  प्रतिशत  बैठता  है  ।

 तथापि  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों
 के

 दौरान  राज्यवार  लक्ष्य  तथा  खोले  गए  उन्नत  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थिति  संलग्न  में  देखी  जा  सकती  है  ।

 भर
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 भोर  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  में  छठी  योजना  से  भागे  दर्जा  बढ़ाएं  गए  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  क ेखोलने  पर  अधिक  बल  दिया  गया  है  जिसका  उद्देश्य  2000  ईसवी  तक  सबके
 स्वास्थ्य  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  है  ।  सातवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  स्वास्थ्य  आधारभून-ढांचे  पर
 अधिक  बल  दिया  जाएगा  तथर  जनसंख्या  मानदंड  को  उदार  बनायः  जाएगा  जेैस्राकि  नीचे  दिया
 गया  ॥॒

 1.  प्रत्येक  गांव  में  कम  से  कम  एक  प्रशिक्षित  दाई  उपलब्ध  करने  की  योजना  ।

 2.  साधारणतया  प्रत्येक  5,000  आबादी  और  आदिवासी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  3000
 आबादी  के  लिए  एक  उपकेन्द्र  उपलब्ध  करने  की  जिसमें  एक  पुरुष  भर एक  महिला

 बहुउद्देशीय  कार्यकर्ता  होंगे  ।
 कि  ब्  ७०  ७  लक  :  .  a

 मौजूदा  ग्रामीण  औषधालयों  का  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाना  और  नए
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  की  योजना  ताकि  अन्ततः  साधारणतः  प्रत्येक  ३0,000
 ग्रामीण  आबादी  और  आदिवासी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  मामले  में  प्रत्मेक.20,000,आबादी
 के  लिए  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  उपलब्ध  हो  सके  ।

 4.  प्रत्येक  एक  लाख  ग्रामीण  आबादी  के  लिए  चरणबद्ध  ढंग  से  खोले  जाने  वाले  दर्जा  बढ़ाए
 गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों।/सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  आधारिक  विशेषज्ञ॑ताओं में
 उपचार  की  सुविधाएं  ये  केन्द्र  चार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के.ज़िए  रेफरल
 संस्था  के  रूप  में  कार्य  करेंगे  ।

 |

 .  we  ४  डर  1
 5.  एक  समन्वित  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  लिए  अन्य  योजनाएं  बनाना  जिसमें  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  जच्चा-बच्चा  रोग  परिवार  कल्याण
 क्षय  कुष्ठ  और  दूसरे  संचारी  रोगों  का  ब्विटास्िन  ५ए  क्की

 कमी  और  रकक्तात्पता  से  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  रोगी  परिचर्या  शामिल  हैं  ।

 आशा  है  कि  सातवीं  योजना  के  दौरान  अपेक्षित  संख्या  में  उपकेन्द्र  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र तथा  50  प्रतिशत  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोल  लिए  जाए  te  ४

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  परिव्यय  का  प्रमुख  भाग  उपकेन्द्रो  साम्ध्य्  केन्द्रों
 ओऔर  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  निर्माण  पर

 खर्च  किया  जाता  सातवीं  योजना  मे  न्यूनतम

 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  राज्यवार  परिव्यय  की  एक  प्रति  विवरण-॥  के
 रूप  में  संलग्न  *

 है  हे श्र

 सातवों  योजना  के  दोरान  सामुदायिक  स्वास्थ्य  कैंप्दों  के
 खोलने

 मेँहुँह  प्रेजति
 .

 नये  हाय  ए्।या ए्क्फउूरूब
 राज्य/संघ  राज्य  सातवी  योजना  1985-87.  1985-87  के  1985-87

 लक्ष्य  1985-90.  के  लक्ष्य
 >

 के  दौशन
 १:७४  *

 उपलब्धि  का

 1  7  हप्दाशककी  पिगृत

 2  3  4

 ्जभ _»।ए“”»:"ण  ड“/फ  कक  LAW  बार
 आंध्र  प्रदेश  38  गा

 ना



 निईयल  उसर  30  1987

 2  3

 2.  भ्रसम  30  12

 3.  बिहार  97  25

 4.  गुजरात  100  35

 5.  दरियाणा  50  20

 6.  हिमाचल  प्रदेश  7  2

 7.  जम्मू  व  कहमीर  15  6

 कर्नाटक  86  15

 9.  मध्य  प्रदेश  160  20

 10.  केरल  100  25

 11,  अद्वाराष्ट्र  78  95

 12.  मणिपुर  10  7

 13,  बेघालय  8  4

 14.  नामालेंड  6

 15.  उड़ीसा  92  35

 16.  पंजाब  56  22

 17.  राजस्थान  25  15

 18.  शिक््कभ  4

 19.  तबिलनाओ  120  27

 20.  भिपुरा
 7  5

 21.  उत्तर  केश  259  108

 22.  परचम  बंगाल  184  50

 98.  अंडनस्म  व  शिकोबार  3

 होप  सपृह

 24.  अरांचस  प्रदेश  7  3

 25.  चंडीगढ़  शून्य  शून्य

 26.  दादरा  नगर  हवेली
 2  शन्य

 4  5

 19  158

 24  96

 53  151

 19  95

 3  150

 30  200

 श्न्य  _

 1  1

 श्न्य
 न्न+

 ]  25

 2  200

 11  31

 12  80

 10  66

 शून्य  न्नजीम

 407  148

 20

 607  55

 21  432

 श्न्य  —

 2  66

 शून्य  —

 शन्य  —



 $  सिखित  उत्तर  ,

 2 3 4 5 27. दिल्ली श्न्य शून्य न+ 28. भौभा दमन व दीव 2 ज्न्य ज+ 30, शक्षह्वोप न्+ श्न्य शून्य न+ मिजोरम 4 2 श्न्य न+ फंडिचेरी ] कुल 576 53.8 प्रति० १ क्रष्रणाचल प्रदेश राज्य में दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुद्रयिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पैटर्न नहीं * सूचना मासिक प्रगति रिपोर्ट पर भाधारित # यह सूचना 25 को राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के हुए सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई किए गए आंकड़ों पर आधारित है| बिनांक 28-7-87 न्यृगतस प्रावश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवी पंचयर्षोय योजना के दोरान राज्यवार परिश्यय॑ राज्य|संघ राज्य क्षेत्र परिब्यय लाखों 2 3 भांध्र प्रदेश 6739 2. असम 2848 3. बिहार 6000 4. गुजरात 4000 5. हरियाणा 3546 6. हिमाचल प्रदेश 7. कब्बू व कश्मीर 2407 8. कर्ताटक 5000
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 1  2  ट

 9.  केरल  +  2400  :

 मध्य  प्रदेश  19517:

 12.  महाराष्ट्र  600.

 13.  मणिपुर  600.

 14.  मेघालय  65:

 15.  मिजोरम  65:

 16.  नागालैंड  450

 17.  उड़ीसा  4000

 18,  पंजाब  4000

 19.  राजस्थान  ३400

 20.  सिक्किम  200

 20.  तमिलनाडु  5000

 22.  त्रिपुरा  500

 22.  उत्तर  प्रदेश  20000

 23.  पश्चिम  बंगाल  68006

 24,  अरुणाचल  प्रदेश  695

 25.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  222

 26.  चंडीगढ़  55

 27,  दादरा  व  नागर  हवेली  55

 28.  दिल्ली  रे

 29.  गोआ  दमन  व  दीव  46

 30.  लक्षद्वीप  46

 पॉडिचेरी  व

 Le
 ०3०8,  ग्राम
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 रह  की  गई  रेलगाड़ियों  को  पुनः  चलाया  जाना

 क्लास  असुच  ऑन  +-+3+

 168,  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 भरी  प्रमर  सिह

 ..  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1986  से  जोनवार  कितनी  यात्री  रेल  गाड़ियां  पूर्णतः  अथवा  रह  की

 गई  हैं  भौर  उन्हें  अभी  तक  पूर्णतः  पुनः  चालू  नहीं  किया  और

 उन्हें  कब  तक  पुनः  चालू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  इस  समय  दक्षिण  भौर

 दक्षिण  पूर्व  रेलों  पर  प्रत्येक  में  मध्य  रेलवे  पर  2,  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  पर  3,  उत्तर  रेलवे

 पर  15  और  पश्चिम  रेलवे  पर  27  जोड़ी  गाड़ियां  रह  की  गयी  हैं  ।

 गाड़ी  सेवाएं  पानी  की  रेल  पथ  पर  परिचालनिक  कारणों
 भऔर  यातायात  कम  होने  आदि  के  कारण  रहू  की  गई  हैं  ।  इसकी  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  हैं  और

 जैसे  ही  स्थिति  में  सुधार  हो  अपेक्षित  सेवाएं  चालू  कर  द्टी  जायेंगी  ।

 रेल  वृघंटनाओं  के  पोड़ितों  को  मुआवजा

 169.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  और  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  चाल  वर्ष  में
 हुई  विभिन्न  रेल  दुर्घटनाओं

 में  जोनबार  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  भौर  कितने  व्यक्ति  घायल

 प्रत्येक  जोन  में  कितने  मामलों  में  मुआवजे  के  दावों  को  निपटाने  के  बारे  में  अभी  अन्तिम
 निर्णय  और  मुआवजे  का  भुगतान  किया  जाना

 क्या  सरकार  का  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  विचार  है  ताकि  पीड़ित
 परिवारों  को  पूर्व-निर्धघारित  समय  में  मुआवजा  मिल  सके  और  उन्हें  इस  संबंध  में  को  परेशानी
 न

 यदि  हां  तो  तत्त्  ंत्रंघी  यौ  रा  वया  5  और  प  दि  त्तो  इसके  क्या  क।रण  भौर

 किसी  विधवा  को  अपने  पति  की  मृत्यु  का  मुआवजा  प्राप्त  करने  में  औसतन  कितना
 समय  लगता  है  भौर  उसे  कितना  धन  व्यय  करना  पड़ता  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  विगत  तीन  वर्षों  तथा  चालू
 वर्ष  के  दौरान  परिणामी  गाड़ी  दुघंटनाओं  में  मारे  गये  तथा  घायल  हुए  व्यक्तियों  का  जोन-वार

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--
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 जोन  1984-85.  1985-86.  1986-87...  1988-88_

 मारे  घायल  मारे  चायल  मारे  चाक्ल  बारे  घायल

 गए  हुए  गए  हुए  गए  हुए  क््ए  हुए

 मध्य  31  198  48  72  3  26  ना  7

 पू्वं  22  96  13  81  75  87  ना

 उत्तर  37  9]  50  136  23  67  5  28

 पूर्वोत्तर  51  109  20  75  28  57  2  5

 पूर्वोत्त  सीमा  5.  94  30  92.  32  127 1  30

 दक्षिण  8  5  5  20  30  162  —  3

 दक्षिण  मध्य  5  20  9  58  24  83  बन

 दक्षिण  166  205  13.  60  15  24  4

 पश्चिम  31  42  26  87  37  142  न

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भोर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 और  न्यायालय  संबंधी  पूर्ण  का्यवाहियां  पूरी  फर  लेने  के  पश्चात  पदेन/तदर्थ  दावा

 आयुकक्तों  द्वारा  गाड़ी  दुघंटनाओं  से  प्रोद्भूत  क्षतिपरर्ति  दावों  से  सम्बद्ध  मामले  निपटाये  जाते  हैं  और

 राज्य  सरकार  के  इन  न्यायिक  अधिकारियों  के  ऊपर  रेलों  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  रेलें

 दावों  को  शीघ्र  निपटाने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  दावा  आयुकतों  पर
 बल  देने  का  अनुरोध  करती  रही

 रेलें  इस  संबंध  में  कोई  सूचना  नहीं  रखती  हैं  ।

 सभी  के  लिए  शिक्षा

 770.  क्री  चिस्तासलनि  छेता  :
 श्री  अमर  सिह  राठवा  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  के  लिए  शिक्षा  के  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 यह  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  नई  शिक्षा  नीति  कहां  तक  सहायक  और

 आदिवासी  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  गुजरात  इसके  लिए  कया  विशेष  उपाय  किए
 गए  हैं  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  शैक्षिक  अवसर  और  समानता  को  सर्वाधिक
 प्राथमिकता  दी  गई  इसमें  14  वर्ष  तक  की  भायु  के  सभी  बच्चों

 के  लिए  1995  तक  नि  शुल्क
 बौर  अनिवाय  शिक्षा  की  परिकल्पना  की  गई  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिए  आप्रेशन  ब्लैक
 बोडं  तथा  अनौपचा  रिक  शिक्षा  के  एक  उन्नत  कार्यक्रम  सहित  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  उद्देश्यों  के  अनुसार  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  शुरू  करने  का  निर्णय
 किया  गया  है  जिसका  उद्देश्य  1990  तक  15-35  आयु-वर्ग  में  3  करोड़  निरक्षर  व्यक्तियों  और
 1995  तक  5  करोड़  अतिरिक्त  व्यक्तियों  को  शामिल  करना  है  ।

 |

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सभी  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  यह
 सुनिश्चित  करें  कि

 कम  से  कम  167%,  भनुयूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों
 को  शामिल  किया  गया

 अभी-अभी  शुरू  किए  गए  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  प्रमुख  ध्यान  विशेष  रूप  से  महिलाओं  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  पर  होगा  ।  इस  उद्देश्य  के  जनजातीय  उप-योजना  के  अन्तर्गत

 ग्रुजरात  को  अनुदान  भी  मुक्त  किए  गए  हैं  ।  आप्रेशन  ब्लेक  बोर्ड  के  अन्तगंत  शामिल  किए  जाने  वाले
 खण्डों  का  चयन  करते  समय  शैक्षिक  रूप  से  वंचित  खण्डों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  है  जहां
 अनुसूचित  जनजातियों  का  बाहुल्य  गुजरात  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  जनजातीय  उप-योजना
 के  अन्तगंत  अन्य  योजनाओं  में  नए  प्राथमिक  स्कूल  एकल  शिक्षक  स्कूल  का
 जनजातीय  छात्रों  के  अभिभावकों  को  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  को  वित्तीय

 आवासीय  स्कूलों  का  उपचारी  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्रौढ़  शिक्षा
 अनौपचारिक  केन्द्र  तथा  शिशु  शिक्षा  केन्द्र  आदि  शामिल  इसके  पिछड़े

 वर्ग  क्षेत्र  के  अन्तगंत  समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  जनजातीय  लोगों  के  लिए  विशेष  योजनाएं  तैयार
 की  गई  हैं  ;  ज॑से  कि  परीक्षा  शिक्षा  शुल्क  में  निःशुल्क  पुस्तक  तथा  वस्त्र  भौर
 भाश्रम  स्कूल  तथा  छात्रावास  खोलना  ।

 अधिक  सेडोकल  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना

 771.  श्री  चिन्तासणि  जेना  :
 भ्री  अमर  सिंह  राठवा  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कितने  मेडीकल  विश्वविद्यालय  कार्यरत  है  और  प्रत्येक  राज्य  में
 उनकी  संख्या  कितनी

 क्या  देश  में  और  मेडिकल  कालेजों  की  स्थापना  करने  के  संबंध  में  भारी  मांग  की  जा

 रही  और

 यदि  तो  किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रकार  की  मांग  की  है  और  उस  पर
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापड़ें):(क)
 केवल  आंध्र  प्रदेश  में  ।
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 और  तमिलनाडु  विधान  सभा  ने  तमिलनाडु  मेडिकल  विश्वविद्यालय  विधेयक

 पहले  ही  पास  कर  दिया  है  और  तम्तिलनाडु  सरकार  ने  उसे  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए
 दिया  भारत  सरकार  को  अभी  तक  किसी  अन्य  राज्य  सरकार  से  भनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 हिप्पियों  में  एड्स  रोग

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हिप्पी  आमतौर  से  एड्स  रोग  से  ग्रस्त

 होते  हैं  ;

 क्या  हिप्पियों  को  देश  के  भीतर  प्रवेश  की  अनुमति  देने  से  उनकी  जांच  करने  के

 लिए  विशेष  प्रबंध  किय  गये  हैं  ताकि  यह  भयावह  रोग  देश  में  न  फंले  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  जो

 हां  ।  एड्स  संक्रमण  के  लिए  इन्जेक्शन  से  नशीली  दवा  लेने  वालों  को  प्रमुख  रूप  से  अधिक  जोखिम
 वाला  ग्रप  माना  गया

 (a)  संक्रमण  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  सभी  विदेशियों  को  में  काम  करने  वालों
 को  छोड़कर  )  जिनमें  हिष्पी

 गरर  विदेशी  छात्र  भी  शामिल  जिनके  एक
 वर्ष  से  अधिक  समय  तक

 भारत  में  रुकने  की  सम्भावना  यहां  आने  पर  एड्स  संबंधी  परीक्षण  कराना  होगा  ।  ऐसे
 विदेशी  छात्रों  को  जो  पहले  से  ही  भारत  में  दाखिल  के  समय  एड्स  परीक्षण  नहीं  कराना  पड़ेगा  ।

 विल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  कला  संकाय  में  स्नातकोत्तर  सायंकालोन  कक्षाएं

 773.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  क्ृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  कला  संकाय  में  स्नातकोत्तर  की  सायंकालीन_कक्षाएं  समाप्त

 फर  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सायंकालीन  कक्षाएं  पुनः  शुरू  किए  जाने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  सभा  पटेल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।
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 थो०  पी०  चेस्ट  दिल्ली  में  एम०  डो०  के  छात्रों  को  रेजीडसो

 स्कोम  के  अन्तर्गत  भुगतास  किया  जाना

 774.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 3  लक  लजननन

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  वे  ल  जैसे  मौलाना  आजाद  मेडिकल

 लेडी  हाडिग  मेडीकल  कालेज  और  यूनिवसिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइंसेज  में  एम०  डी०  एम०  एस०
 के  मैडीकल  छात्रों  को  रेजीडेंसी  स्क्रीम  के  अन्तगंत  2500  रुपये  प्रतिमाह  से  अधिक  का  भगतान
 किया  जाता  है  जबकि  वी०  पी०  चेस्ट  दिल्ली  एम०  डी०  के  छात्र  रेजीडेंसी

 स्कीम के  अस्तगंत  कोई  भी  धनराशि  प्राप्त  करने  के  हकदार  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  कमी  को  दूर  करने  और  दिल्ली  के  सभी  मेडिकल  कालेजों  के  लिए  एक  समान

 नियम  निर्धारित  करने  के  लिए  क््यां  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापई )  :

 हाँ  भाई  पटेल  वन  संस्थान  में  गैर-कत्ी  निफल  विषयों  में  रेजीडेंसी  योजना  आरम्भ  करने  की
 स्कीम  स्वीकृत  नहीं  की

 ओर  बल्लभ  भाई  पटेल  वक्ष  दिल्ली  में  गैर-क्लीनिक  विषयों  रेजीडेंसी

 पोजमा  आरम्भ  करने  के  प्रस्ताव  पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रही

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  राज्यों  को  आवंटन

 775.  श्री  मतिलाल  हमदा  :  क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  राज्यों  को  किए  जाने  वाले  आवंटन  की  धनराशि  में  वृद्धि
 करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और

 महीं  ।

 अपता-रोहा  मंगलोरਂ  कोंकण  रं  लवे  लाइन

 776.  प्रो०  मधु  वण्डव्ते  :  क्या  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोंकण  रेल  लाइन  का  रोहा  से  आगे  विस्तार  करने  के  लिए  पश्चिम  तट  कोंकण  रेलवे
 के  अफ्ता  से  मंगलौर  तक  सर्वेक्षण  काय॑  में  क्या  प्रगति  हुई  ओर

 कोंकण  रेल  लाइन  का  रोहा  से  आगे  विस्तार  करने  का  कार्य  कब  तक  शुरू  हो
 जाएगा  ?
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 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  मंगलोर-ऊदीपी  खंड  की  सर्वेक्षण
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गयी  है  ।  ऊदीपी-माडगांव  और  रतनागिरी-रोहा  खंडों  पर  क्षेत्र  कार्य  पूरा  कर
 लिया  गया  है  ।  शेष  काय॑  प्रगति  पर

 सर्वेक्षण  पूरा  होने  पर  आगे  की  कार्रवाई  के  बारे  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 ताजमहल  का  धंसने  से  बचाव

 777.  डा०  डी०  एन०  रंडडी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा
 फरेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  समाचार  पत्रों  में  विशेषज्ञों  द्वारा  की  गई  टिप्पणियों  के  अनुसार  ताज

 महल  धीरे-धीरे  धंसता  जा  रहा  है  और  प्रदूषित  वातावरण  से  इसकी  मूल  चित्रकला  प्रभावित  हो  रहीं
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  मामले  में  क्या

 उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रों

 कृष्णा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  के  सिचाई  बांधों  में  सुरक्षा  व्यवस्था

 778.  श्री  जगन्माथ  पटनायक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बंक  ने  उड़ीसा  के  सिंचाई  बांधों  में  घुरक्षा  की  व्यवस्था  न  होने  के  प्रति

 चिता  व्यक्त  की  है  और  यह  चेतावनी  दी  है  कि  इससे  अनुप्रवाह  क्षेत्र  के निवासियों  के जीवन  और

 सम्पत्ति  के  लिए  खतरा  पैदा  हो  जाएगा

 कया  विश्व  बंक  के  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  कुछ  सिंचाई  परियोजनाओं  का  दौरा  भी
 किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या

 जल  संसाधन  मन्त्री  बी०  :  उड़ीसा  में  बंक  से  सहायता  प्राप्त  कुछ
 मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  में  सुरक्षा  उपायों  पर  विश्व  बैंक  के  एक  दल  ने  कुछ  टिप्पणियां

 की

 हाँ  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  एक  बांध  पुनरीक्षा  पैनल  गठित  किया  है  जिसमें  विशेषज्ञों  का  एक
 दल  शामिल  इस  पैनल  ने  सभी  मध्यम  परियोजनाओं  का  दौरा  किया  है  किन्तु  यह  नहीं  बताया

 है  कि  बांध  असुरक्षित  हैं  ।  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  जल  विज्ञान  का  पुनरीक्षण  किया

 जाना  चाहिए  |  केन्द्रीय  जल  आयोग  पुनरीक्षा  मिशन  ने  भी  यही  सुझाव  दिया  है  भौर  अतिरिक्त
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 सुरक्षा  उपाय  के  रूप  में  सलाह  दी  है  कि  कुछ  पूर्ण  बांधों  को  चाल  मानसन  मौसम  में  उनकी
 अधिकतम  क्षमता  से  अधिक  नहीं  भरा  जाना  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  जल  आयोग  के
 दिशा-निर्देशों  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  कर  रही  है  ।

 गोदाबरशी  डह्टा  के  सुधार  के  लिए  राज्य  सरकार  को  सहायता

 779.  भ्रो  जी०  भूषति  :  क्या  जल  संसाधन  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गोदावरी  जो  पिछले  वर्ष  गोदावरी  नदी  में  आई  बाढ़  के  कारण
 क्षतिग्रस्त  हो  गया  के  सुधार  के  लिए  राज्य  सरकार  को  400  करोड़  रुपए  को  वित्तीय  सहायता

 मंजूर  की  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  और  गोदावरी  डेल््टा  में  बाढ़  से
 प्रभावित  क्षेत्रों  सहित  राज्य  में  बाढ़  राहत  कार्य  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  केन्द्र  सरकार
 ने  132.37  करोड़  रुपए  की  सहायता  प्रदान  की  थी  ।

 ]

 फेजाबाद  श्लवे  स्टेशन  का  विस्तार

 780.  थ्री  निर्मल  खन्री  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  फैजाबाद  रेलवे  स्टेशन  के  विस्तार  भादि  के  लिए  बनाई  गई  योजनायें  मंजूर  कर
 ली  गई  हैं  तथा  भावश्यक  धनराशि  दे  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 योजना  के  प्रथम  तथा  दूसरे  चरण  में  कौन  से  निर्माण  कार्य  सम्पन्न  किए  जायेंगे  तथां

 इल  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे  ;

 वषं  1987-88  के  लिए  योजनाओं  से  संबंधित  कार्य  के  अब  तक  शुरू  किए  जाने  के  क्या

 भोर

 दोनों  चरणों  के  कार्य  कब  तक  पूरे  हो  जायेंगे  ?

 _  रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  माधवराव  :  से  इस  काम  को

 शरणों  में  न  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  प्रथम  चरण  में  पूंवं  की  ओर  73  लाख  रुपए  की

 लागत  से  वाड्ड  के  ढांचे  में  परिवर्तन  का  शंटिंग  ग्रीवा  का  विस्तार  आदि  सहित  शुरू  किया  गया

 है  ।  चरण  1  के  अनुमोदन  के  बारे  में  योजना  और  अनुमानों  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  आगामी

 वर्षों  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 अब  तक  योजना  और  अनुमान  को  अन्तिम  रूप  देने  जैसे  प्रारंभिक  कार्य  किये  जा  रहे
 थे  ।  अब  कार्य  को  शुरू  करने  की  योजना  बनाई  गई

 का  पूरा  होना  भूमि  के  अधिग्रहण  पर  निर्भर  करेगा  ।  अगले  चरण  को  पूरा
 करने  के  बारे  में  उसके  अनुमोदस  के  बाद  विचार  किया
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 ..

 लखनऊ अंक्शन  पर  सावरमती  एक्सप्रेस  के  आने  के  स्टेशन  में  परिवलेन

 781.  श्री  निर्मल  खन्नी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फैजाबाद  और  अहमदाबाद  के  बीच  चलने  वाली  साबरमती  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  को
 लखनऊ  जंक्शन  पर  उत्तर  रेलवे  के  स्थान  पर  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  स्टेशन पर  परिबर्तितਂ  करने  का  क्या
 कारण

 क्या  रेलवे  मंत्रालय  को  यह  जानकारी  है  अथवा  यह  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  कि  इस
 परिवतंन  के  कारण यह  रेलगाड़ी  प्रतिदिन  5  से  6  घंटे  तक  विलम्द  से  चल  रही  और

 यदि  तो  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  7

 रंल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  लखभऊ  स्टेशन
 पर  रूट  रिलें  अन्तर्पाशन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  कारण  साबरमती  एक्सप्रेस  की  सम्हलाई  का
 काम  4-5-1987  से  लखनऊ  जंक्शन  पर  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 नहों  ।  कई  अवसरों  पर  अप्रत्याशित  परिचालनिक  आपदाओों  के  कारण

 यह  गाड़ी  अत्यधिक  विलम्ब  से  चली  थी  ।

 इस  गाड़ी  को  समय  पर  चलाने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 फेजाबाद  होकर  गंजरने  वालो  र  लगाड़ियों  में  शायिका  आरक्षण  कोटा

 482.  थभ्रो  क्सिंल  खन्नो  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  फजाबाद  होकर  गुजरने  वाली  83  डाउन  9
 डाउन  तथा  51  डाउन  रेलगाड़ियों  में  वित्तीय  प्रथम  श्रेणी  तथा  वातानुकूलित  शयनयानों

 में  फैजाबाद के  लिए  आरक्षित  शायिकाओं  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  के  संबंध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ
 ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 फैजाबाद  स्टेशन  के  लिए  इन  गाड़ियों  में  आवंटित  आरक्षण  कोटे  मांग  के

 बतेमान  स्तर  के  लिए  पर्याप्त  भतएवं  इन्हें  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 फैजाबाद-इलाहाबाद  रंल  लाइम  पर  सिगसल  संचार  प्रणाली

 783.  श्री  निर्मल  खत्रो  :  क्या  रंल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 कया  फैजाबाद-इलाहाबाद  रेल  लाइन  पर  सिगनल  संचार  प्रणाली  का  ठीक  प्रबन्ध  नहीं
 है  और  वह  उस  स्तर  का  नहीं  है  जो  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  के  अबाघ  रूप  से  आने  जाने  के  लिए
 भपेक्षित  और

 यदि  तो  क्या  इस  समस्या  को  हल  के  लिए  कोई  विचाराधीन  है  ?
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 रंल  मंत्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  माधवराव  :  एम्सप्रंस  गाड़ियों  को  चलाने

 के  लिए  इस  खंड  पर  उपलब्ध  सिगनल  प्रणाली  पर्याप्त  चिलबिला

 खंड  पर  नियंत्रण  कार्य-प्रणाली  की  ब्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 फैजाबाद-सुल्तानपुर-चिलबिला  खंड  पर  भियंत्रण  कार्य  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  पहले  ही  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 ]

 थोड़  से  ठेकेदारों  द्वारा  पत्तनों  पर  माल  उतारने-चढ़ाने  के  व्यवसाय
 पर  एकाधिकार

 1784.  थी  महेन्र  सिह  :

 श्री  सह्येज  नारायण  सिंह  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपभोक्ताओं  के  हितों  के  विरुद्ध  थोड़े  से  ठेकेदा  रों  द्वारा  विभिन्न  पत्तनों  पर  माल

 उतारने-चढ़ाने  के
 व्यवसाय  पर  एकाधिकार  किए  गोदी  श्रमिकों  का  शोषण  किए  जाने  तथा

 अन्य  अवरोधक  व्यवहार  किए  जाने  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  भ्राकपित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  हाल  के

 वर्षों  में  पत्तनों  पर  स्टेविडोरों  की  संख्या  स्थिर  रही  स्वस्थ  प्रतिस्पर्धा  की  भावना  जागृत  करने

 के  लिए  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  स्टेविडोरिंग  लाइसेंस  उदारतापूर्वक  जारी  किए  जाएं

 और  इसकी  प्रक्रिया  सुब्यवस्थित  तथा  सरल  होनी  चाहिए  ।

 खान  इंजीनियरों  की  कमी

 गरा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वारा  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे

 785.  श्री  विष्णु  मोदी  :

 क्या  देश  में  खान  इंजीनियरों  की  बहुत  भधिक  कमी  है

 यदि  तो  इस  क  मी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  कौन  से  कदम  उठाने  का

 विचार

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  के  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 और  त्यरों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  इसमे

 कुछ  कमी  है  और

 अतिरिक्त  आवश्यकताओं  करने  के  लिए  स्थाओं  में  इस  क्षेत्र  में  सुविधाओं  का

 विघ्तार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  का  बढ़ावा  देने  के  लिए  पहले  से  ही  भ्पिक्षित

 कारंवाई  की  जा  रही

 परमाणु  ऊर्जा  चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान  ज॑से  अनुसंधान  केन्द्र  खोलना

 786.  भी  डी०  एन०  वया  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1
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 क्या  परमाणु  ऊर्जा  चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान  देश  में  अपनी  तरह
 का  एक  मात्र  संस्थान

 क्या  सरकार  देश  में  ऐसे  और  अधिक  अत्याधुनिक  अनुसंधान  केन्द्र  खोलने  का  विचार

 कर  रही  है  ओर  यदि  तो  वे  कहां-कहां खोले  और

 क्या  सरकार  दक्षिण  भारत  के  किसी  राज्य  में  एक  ऐथा  यूनिट  खोलने  पर  विचार  कर
 रही  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  खापडे  )  :

 न्यूकलीयर  मेडिसिन  एण्ड  एसाइड  साइंसिज  दिल्ली  देश  में  अपनी  किस्म  का  एक  ही
 संस्थान  है  ।

 ओर  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विदा  राघीन  नहीं
 तमिलनाडु  सरकार  ने  बर्नार्ड  इंस्टिट्यूट  भाफ  रेडियोलाजी  एण्ड  कसर  मद्रास  में  एन०  एम०  आर०

 सुविधा  स्थापित  करने  के  लिए  सम्पर्क  स्थापित  किया  है  |  संबंधित  विभागों  आदि  का  परामरं  बेते

 हुए  एन०  एम०  आर०  सुविधा  स्थापित  करने  के  लिए  उक्त  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  ओर  सफदरगंज  अस्पताल  में
 भर्तो  के  लिए  मरोजों  को  प्रतीक्षा  सूची

 787.  भ्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 30  1987  को  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  तथा  सफदरगंज  अस्पताल  के
 विभिन्न  विभागों  में  भर्ती  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  मरीजों  की  संख्या  कितनी

 क्या  इलाज  और  आपरेशन  के  लिए  मरीजों  को  लम्बी  तारीखें  दी  जाती  और

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  काशण  हैं  तथा  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरोज  :  डा०

 राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  और  सफदरजंग  अस्पताल  में  भर्ती  के  लिए  मरीजों  की  कोई  प्रतीक्षा

 सूची  नहीं  है  ।

 भोर  उन  सभी  रोगियों  जिनको  आपात  उपचार  और  आपरेशन  करवाने  की

 होती  को  भर्ती  किया  जाता  और  उनका  उपचार  किया  जाता  वैसे  जिन  रोगियों

 को  नेमी  आपरेशन/इलेक्टिव  सर्जरी  करवाने  की  आवश्यकता  होती  उन्हें  रोगी/शल्य  चिकित्सक
 की  सुविधानुसार  तारीख  दी  जाती  हैं  ।

 बाइमेर-जोधपुर  रेल  लाइन  के  साथ-साथ  पेड़  लगाना

 788.  भ्रो  वृद्धि  चल्र  जेन  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।
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 क्या  रेलवे  का  वन  विभाग  के  सहयोग  से  बाड़मेर  जोधपुर  रेल  लॉइम  पर  बाहमेर  और
 बालोतरा  के  बीच  पेड़  लगाने  का  विचार  है  जिससे  कि  इस  रेल  लाइन  पर  रेसों  के  आने  जाने  में
 बाघढछ  रेतीली  आंधियों  को  रोका  जा  और

 यदि  तो उठाए  गए  अथवा  उठाये  जा  रहे  इन  कदमों  का  ब्योरा  क्या  है  तया  क्या
 इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कायंक्रम  बनाया  गया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  नही  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 इमनुबाव ]

 789.  श्री  वद्धि  चण  जैन  :  क्या  जल  संसाधन  जन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  को  शीघ्र
 पूरा  करते  के  लिए  गली  कोई  विशेष  सहायता  देने  का  विचार  है  जैसा  कि  सतलुज  यमुना  सम्पर्क
 नहर  के  लिए  दी  गई

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  की  विशेष  सहायता  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जला  संसाधन  मनज्त्री  बो०  :  से  केन्द्रीय  सेक्टर  में  इन्दिरा  गांधी

 नहर  परियोजना  को  बित्त  पोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जैसा  कि  सतलज  यमुना  सम्पर्क  नहर
 के  मामले  में  किया  गया  है  ।  परियोजता  को  शीक्र  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  प्रदान
 करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  केन्द्र  व  1987-98  में  परियोजना  के  भीतर  सीमा  क्षेत्रों  के
 विकास  के  लिए  15  करोड़  रुपए  विशेष  अनुदान  के  रूप  में  तथा  परियोजना  के  पक्के  जलमानों के
 लिए  10  करोड़  रुपए  राज  राहायता  के  रूप  में  प्रदान  कर  रहा  है  बशतें  कि  ऐसी  सहायता  के  लिए
 सामान्य  प्रक्रियाओं  का  अनुपालन  किया  यह  वर्ष  7-88  के  लिए  राज्य  की  वाधिक

 योजना  में  किए  गए  प्रावधान  के  अतिरिक्त

 ]  ४

 बाइमेर-आगरा  फोर्ट  रेलगाड़ी  का  देर  से  चलना

 790.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  रेलवे  के  कोन-कौन  से  रेलवे  जोन  में  रेलगाड़ियां  निर्धारित  समय  के  अनुक्किर
 नहीं  चन्नती

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  से  बाड़मेर  आगरा  फोर्ट  रेलगाड़ी  को  हवा  मह॒न्न  से  जोड़ा  गया

 है  तब  से  वह  न  तो  वाइमेर  रामय  पर  पहुंचती  है  और  न  द्वी  यहां  से  समय  पर  चलती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 उक्त  रेलगाड़ी  का  निर्धारित  समय  के  अनुसार  चलता  सुनिश्चित  करने  के  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  सभी  रेलवे  जोनों  गाड़ियां
 सामान्यतः  अपने  निर्धारित  समय  पर  चलती  जिनकी  स्थिति  एक  जोन  से  दूसरे  जोन

 भिन्न  होती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  रेलों  पर  गाड़ियों  के  समय  से  चालन  पर  निरन्तर  कड़ी  निगाह  भी  रखी

 जाती  है  ।

 घाड़मेर  ओर  बालोतरा  रेलवे  स्टेशनों  का  क्षाधुनिकीकरण
 :

 791.  करी  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  में  बाड़मेर  और  बालोतरा  रेलवे  वहां  पर  रेल
 व्यवस्था  आरम्भ  होने  के  समय  से  अब  तक  पुराने  नमूने  के  ही  और

 यदि  तो  क्या  इन  स्टेशनों  का  सुधार  करने  और  उनके  आधुनिकीकरण  की  योजना
 तैयार  करने  का  विचार  है  ताकि  उन्हें  नया  रूप  दिया  जा  सके  और  बढ़ते  हुए  यात्री  तथा  अन्य
 यातायात  के  लिए  पर्याप्त  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  साधवराव  :  हां  ।

 हां  ।

 से  सरक्षण  के  लिए  कानूनी  उपाय

 792.  थभ्री  जी०  भूषति  :

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :

 क्या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जापान  आदि  जैसे  विकसित  देश  पर
 नियंत्रण  करने  और  जनता  को  इस  रोग  से  प्रभावित  होने  से  वचाने  के  लिए  कानूनी  उपाय  लागू  कर

 रहे

 क्या  भारत  में  इस  प्रकार  के  कानूनी  उपाय  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  जो
 हां  ।
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 और जी संबंधित प्राधिकरणों के साथ ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है । उद् विश्वविद्यालय 793. श्री जो० भूषति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि देश में उद्ूं विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी क्या केन्द्रीय सरकार का और उद्ग विश्वविद्यालय खोलने का विचार और यदि तो कब और कहां ? सानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा सस्कृति विभागों में राज्य मंत्री कृष्णा : और देश में इस प्रकार का कोई उदृ विश्वविद्यालय नही सरकार के पास ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं प्रश्न ही नहीं उठता । भारतीय नोवहन निगम के जहाजों का तस्करी के लिए प्रयोग 794. भ्रो बलवन्त सिह रामूवालिया : श्रीमती पटेल रसाबेन रामजो भाई सावणी : डा० चिन्ता मोहन : श्री काली प्रसाद पांडेय : वया जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि : भारतीय नौवहन निगम के जहाजों को बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए प्रयोग किए जाने के बारे में जांच करने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशें बंया ओर उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री राजश : और मामले की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । समिति ने मौजूदा प्रणाली में कुछ कमियों का उल्लेख किया है और साथ ही भारतीय नौवहन निगम द्वारा अपने जहाजों से तस्करी रोकने के लिए पहले ही उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट की जांच की गई हैं और मौजूदा प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने है लिए की जाने वाली कार्रवाई को अँतिम रूप दे दिया गया है । ] लम्दन से भारतीय कला-कृतियां प्राप्त करना १95. भरी हन्नान मोल्लाह : ! कली अनिल बसु : ड० सुधीर राय : की



 सिशित  उत्तर  30  1987
 a  ८  अभावजनओ  आसन  पता

 कया  जभागव  खंसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उन  भारतीय  कलाक्तियों  को
 प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  दक्षिण

 लन्दन  में  एक  सीमेंट  कारखाने  के  समीप  एक  गोदाम  में  घूल  मिट्टी  और  कालिख  से  खराब  हो  रही
 भौर

 यदि  तो  इन  कला-कृतियों  को  ब्रिटेन  से  प्राप्त  करने  के  लिए  विगत  काल  में  क्या
 प्रयास  किये  बबे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  श्रौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री

 छुष्णा  :  नहों  ।

 (  प्रश्न  ही  नहां  उठता  ।

 नई  शिक्षा  नोति  के  कार्यान्वयन  का  मृल्यांकन

 796.  श्री  कृष्ण  सिह
 :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  नई  शिक्षा  नीति  के  अंतर्गत  तैयार  की  गई
 विभिन्न  योजनाओं  के  लागू  करने  में  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  विभिन्न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  कोई  कठिनाइयां  रही

 यदि  वो  तस्त॑वंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए  गए  है  और  उठाए  जा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  म'त्री
 कुंष्णा  :  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा
 करने  के  लिए  दिनांक  25-26  1987  की  हुई  केन्द्रीय  ft  सलाटकार  बोर्ड  क  बैठक  बोर्ड
 ने

 महसूस  किया  कि  आने  वाले  महीनों  में  केन्द्र  भ  राज्य  सरकारों  के  लिए  नीति  का  और  अधिक
 उश्साहू  और  दढ़ता  से  कार्यान्वयन  करना  अपेक्षित  होगा  |  यहु  बात  सन््तोषजनक  ढंग  से  नोट  की  गईकि
 केग्द्ीड  सरकार  ने  व्यावहारिक  रूप  से  सभी  प्राथमिक  क्षेत्रों  और  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  विस्तृत  कार्यक्रम
 तैयार  रर  लिए  थे  और  सभी  राज्य  सरकारों  ने  रा०  शि०  नीई  कार्यान्वयन  गम्भीरता  से  करने
 के  छ्िए  आवश्यक  तनत्र  का  गठन  कर  लिया  था  ।

 र

 दिल्ली  के  शिक्षक  संगठनों  को  संयुक्त  परिषद  द्वारा  को  गई  मांग

 797.  भरी  कृष्ण  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  दिल्ली  के  शिक्षक  संगठनों  की  संयुक्त  परिषद  ने  26  1987  को  एक  विशाल
 प्रदर्शन  किया  तथा  प्रधानमन्त्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  उन्हें  चटटोपाध्याय  समिति  की  रिपोर्ट

 के  आधार पर  संशोधित  बेतनमान  दिये  जाने  की  मांग  की  गई

 उनकी  अन्य  मांगों  का  ब्योरा  क्या  ओर

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 अजन  मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा ओर संस्कृति विभागों में  के  जनम  न  जनननभाक  पिन

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री

 कृष्णा  :  दिल्ली  अध्यापकों  की  संयुक्त  परिषद  ने  प्रधानमंत्री  को  में रखते हुए  फो  एक
 ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  ।

 उनकी  मांगों  में  चट्टोपाध्याय  आयोग  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अध्यापक

 के  वेतनमानों  में  सभी  वर्गों  में  सीनियर  वेतनथान  की  व्यवस्था  सहित  आठ  वर्षीय  ममयबर्द

 ब्रवरण  वेतन  का  प्रतिशत  तक  भत्ता  और  से  वर्षीय  सेवा  के  आधार  पर  समयबद्ध

 फ्कोम्नति  शामिल  हैं  ।

 स्कूल  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  संशोधन  से  सम्बन्धित  सरकारी  निर्णय  विचा  राधीन
 हैं  भोर॑  उस  पर  शीघ्र  निर्णय  लिए  जाने  की  आशा

 शान्तिनिकेतन  में  चित्रों  का  क्षतिन्रस्त  होना

 श्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :

 श्री  सुधोर  राय  :

 थ्रो  संफुद्दी  न  चोधरो

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  संग्रह  कि  गोर  तथा  अन्य  विभूतियों  के  कुछ  बहुमूल्य  चित्र  जो

 में  प्रधानमन्त्री  के  दौरे  के
 दौरान  शान्तिनिकेतन  में  प्रदर्शित  किए  गए  क्षतिग्रस्त  हो  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  करण  और

 इस  सम्बन्ध  में  भविष्य  के  लिए  क्या  एहतियाती  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 भमानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 क्रष्णा
 :  नहीं

 और  (|)
 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विश्वविद्यालय  अध्यापक  एसोशलिएशन  द्वारा  हड़ताल

 १99 .  श्रीमती  किशोरी
 श्री  जी०  एम०  बनातवाला

 प्रो०  नारायण  चन्द्र  परादर  :

 कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन ने 4 से अनिश्चिवकालीन हैंड़ताल करने को धमकी दी यदि तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या इस हड़ताल का एक कारण कालेज भोर विश्वविद्यालय अध्यापकों के बेतनमानों में बिसंगति होना
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 इस  हड़ताल  के  अन्य  कारण  कया  ओर

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 े  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  हां  ।

 विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  शिक्षक  संघ  के  अखिल  भारतीय  फेडरेशन  द्वारा  1987
 में  हड़लाल  का  आहूवान  किया  गया  था  ।  बाद  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  शिक्षक

 संघ  के  अखिल  भारतीय  फेडरेशन  के  प्रतिनिधियों  के
 साथ  10-12  1987  को  के

 वेतनमानों  में  संशोधन  के  प्रस्ताव  पर  व्यापक  विचार-विमर्श  किया  था  |  संशोधित  वेतनमान  17
 1987  को  घोषित  किए  गए  रिपोर्टों  के  अब  इस  हड़ताल  का  प्रस्ताव  वेतनमानों  के
 संशोधन  की  योजना  में  कुछ  प्रावधानों  के  विरोध  में  है  ।

 नहीं  ।

 शिक्षकों  के  प्रतिनिधियों  ने  ग्रेडों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  तथा  रीडरों  और  प्रोफेसरों  के
 पदों  पर  पदोन्नति  को  समाप्त  करने  पर  असंतुष्टि  प्रकट  की  वे  यह  भी  मांग  करते  हैं  कि
 केन्द्रीय  सरकार  को  809  के  बजाय  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  होने  वाला  सम्पूर्ण  खच॑  वहन  करना

 चाहिए  ।

 (४)  सरकार के  पास  पहले  से  किए  गए  निर्णयों  को  समीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताब  नहीं

 रजनी  पराशंर  के  मामले  में  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के  विरुद्ध  कार्यवाहो

 800.  भ्रौमतो  किशोरी  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  शोध  रजनी  पराशर  द्वारा  आत्महत्या  किये  जाने
 के  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  अनुसार  विश्व  विद्यालय  के  अध्यापकों  और  भम्य

 लोगों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कायंवाही  भब  तक  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो

 कृष्णा  :  से  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  सी०  बी०  भाई०  जांच  रिपोर्ट  की
 छानबीन  हो  चुकी  है  ओर  दोषी  विश्वविद्यालय  शिक्षकों  के  खिलाफ  विभागीय  कारंवाई  शुरू  कर  दी

 गई  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  सेवानिवृत्त  नया  ग्रमूर्ति  श्री  हरिस्वरूप  जांच  कर  रहे  हैं  ।  आशा

 है  कि  वे  इस  बारे  में  वे  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।

 18
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 1987  से  आज  तक  हुई  रेल  दु्घटनाए

 को  सुभाष  यावव  :

 डा०  चन्द्र  शोखर  त्रिपाठी  :

 श्री  टी०  बशोर  ;

 क्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :

 श्री  मलिक  रेड्डी  :

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  :

 श्रो  विलास  मुत्त  सवार  :

 श्री  एस०  पलाकोड़ायुड़्  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  से  आज  तक  भारतीय  रेलों  में  जोन-वार  कितनी  रेल  दु्घटनाएं  हुई

 उनमें  जोन-वार  कितने  व्वक्ति  हताहत  हुए  और  इन  दुघंटनाओं  के  परिणामस्वरूप  कितने

 मूल्य  की  सम्पत्ति  का  नुकसान

 क्या  इन  दुर्घटनाओं  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई  यदि  तो  उसके  निष्कर्षों  का
 ब्यौरा  क्या

 मृत  व्यक्ति  के  परिवारों  को  तथा  घायल  व्यक्तियों  को  कितनी  धनराशि  का  मुझआावजा
 दिया  और

 इन  दुषघंटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  भौर  इस  अवधि  के  दौरान

 हुई  परिणामी  गाड़ी  दु्घंटनों  तथा  हताहतों  की  संख्या  का  जोनवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 रेलवे  जोन  दुर्घटनाओं  की  हताहतों  की  संख्या _
 संख्या  मारे  घायल

 ।  2  3  4

 मध्य  41  1  7

 पूर्व  49  3  11

 उत्तर  37  18  44

 पूर्वोत्तर  17  10...  12

 ।



 लिकित  उतर  30  1987

 ।  2  3...  4

 पूर्वोत्तर  सीमा  43

 ह
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 दक्षिण  29  28  180

 दक्षिण  मध्य  30  59  13

 दक्षिण  पूर्व  31  2  7

 पश्चिम  21  3  11

 ese

 इन  दुघंटनाओं  में  रेलवे  सम्पत्ति  को  लगभग  7.25  करोड़  रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  |

 इन  सभी  दुघंटनारओों  को  जांच  या  तो  रेल  सुरक्षा  जो  नाभरिक  उडडयन  मंत्रालय  के

 प्र्ाससिक  नियंत्रण  में  कार्य  करते  द्वारा  या  विभागीय  जांच  समिति  द्वारा  की  मयी  दुघंटनाओं

 के  मुख्य  कारण  ये  रहे  हैं--रेल  कमंचारियों  या  रेल  कर्मचारियों  से  इतर  व्यक्तियों  जैसे  सड़क  वाहनों
 के  ड्राइवरों  की  रेल  उपस्करों  में  शिला  खण्डों/पेड़ों  आदि  के  गिर  जाने  से

 शेलपथ  पर  अवरोध  जैसे  आकस्मिक  कारण  तथा  प्राकृतिक  आपदाएं  ज॑से  बाढ़  आदि  ।

 1987  तथा  उसके  बाद  हुई  दुर्घटनाओं  में  मारे  गये  व्यक्तियों  के  परिवारों  को

 तथा  घायल  व्यक्तियों  को  रेलों  किसी  प्रकार  की  क्षतिपूत्ति  का  भुगतान  नहीं  किया  जा  सका

 कह्रेंकि  पवेन  दाता  जो  राज्य  सरकार  के  न्यायिक  अधिकारी  ने  अभी  तक  अपना

 निर्णय  घोषित  नहीं  किया  तथापि  रेलें  उनके  साथ  लिखा  पढ़ी  १.२  रही  हैं  ।

 रेख  मात्रा  को  निरापद  बनाने  के  लिए  किए  मए  कुछ  महत्वपूर्ण  संरक्षा  उपाय  इस

 प्रकार

 (1)  क्षेत्र  निरीक्षणों  को  गहन  करना  तथा  कर्मचारियों  को  परामर्श  देना  ।

 (2)  उच्च  स्तरीय  संरक्षा  दलों  द्वारा  दुघंटना  की  आशंका  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  तक

 उपचधा  रासत्मक  उपाय  सुझाना  ।

 (3)  आधुनिक  प्रौद्योगिकीय  उपकरणों  जैसे  पटरियों  और  चल  स्टाक  धुरों  की  पराश्रव्य

 रेलपथ  परिपथन  की  धुरा  सहायक  चेतावनी  प्रणाली  आदि

 की  शुरूआत  करना  बशतें  कि  समग्र  रूप  से  इसके  लिये  घन  उपलब्ध

 (4)  बल  सिगनल  पुलों  और  अन्य  परिसम्पत्तियों  का  कॉर्बक्रमबद
 ढंग  से  पुनः  स्थापन  ।

 (5)  कर्मचारी  प्रशिक्षण  को  गुणवत्ता  में  सुधार  ।

 (6)  संरक्षा  अधभिष्रानों  को  गहन  करना  ।
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 पारादीप  पत्तन  के  विकास  का  प्रस्ताव

 802.  भो  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कई  वर्षों  से लम्बित  परादीप  पत्तन  विकास  परियोजना  को  अम्तिभ
 हप  से  मन्ज्री  दे  दी  भौर

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कार्यान्वयन  संबंधी  कार्यक्रम
 क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  और  पारादीप
 पत्तन  पर  बढ़  लौह  अयस्क  ट्रैफिक  को  हैंडल  करने  के  लिए  उसे  विकसित  करने  हेतु  दक्षिण  कोरिया

 के  मंसस  हुंडाई  कारपोरंशन  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  सरकार  ने  अतिरिक्त  पत्तन  सुविधा श्रों  पर

 एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  काम  मैसस  हुंडाई  कारपोरेशन  को  सौंपने  का  निर्भय
 लिया  है  ।  बांसपानी  से  देतारी

 तक
 रेल  संपक  से  संबंधित  परियोजना  रिपोर्ट  को  अद्यतन  बनाने  का

 काम  रेल  मंत्रालय  को  तथा  खानों  और  सम्बद्ध  सुधिधाओं  के  विकास  के  लिए  विस्तृत  परियोजना
 रिपोर्ट  तैयार  करने  का  काग  उड़ीसा  सरकार  को  सौंपा  गया  है  ।

 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहफार  बोडं  द्वारा  समीक्षा

 803.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 श्री  ललितेश्वर  प्रसाद  साहो  :

 श्री  यशवन्तराव  गडाख  पाटिल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  ने  नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तर्गत  तेथार  किए  गए
 विभिन्न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  राज्यों  द्वारा  की  गई  प्रगति  की  हाल  ही  में  समीक्षा  की

 यदि  तो  इस  समीक्षा  के  क्या  निष्कर्ष  और

 सरकार ने  राज्यों  में  विभिन्न  कार्यक्रमों  संबंधी  कार्यों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 माठठ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भंत्रो

 कृष्णा  :  हां  ।

 भर  विवरण  संलग्न

 विवरण

 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  फो  28-26  1997  को  हुई  42  वो  बेठक  में  मतक्य  विधय

 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  बंठक  25-26  1987  को  दिल्ली  में
 सम्मेलन  में  मणिपुर  के  त्रिपुरा  के  उप-मुख्य  मन्त्री  सथा  व्यावहारिक  रूप  से  सभी  राज्यों  के

 12}
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 शिक्षा  मन्त्रियों  और  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  के  अन्य  सदस्पों  ने  भाग  ।।  इस  सम्केसम  की

 अध्यक्षता  मानव  संसाधन  विकास  श्री  पी०  वी०  नरपिह  राव  ने  की  ।  पहले  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलाहकार  बोड  ने  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  की  ।  बोडं  ने  यह  सहर्मा

 व्यक्त  की  कि  बोर्ड  ने
 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  की  टिप्पणियों  से  सहमति  की  कि  आगामी

 अहीमों  में  केन्द्र तथा  राज्यों  के  लिए  यह  अनिवार्य  होगा  कि  नीति  को  अधिक  तत्परता  और  दढ़ता  से

 क्रियान्वित  किया  जाए  ।  संतोषजनक  रूप  से  यह  नोट  किया  गया  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  के

 सभो  क्षेत्रों  में  व्यावहारिक  रूप  से  विस्तृत  कार्यक्रम  तेयार  किए  और  सभी  राज्य  सरकारों  ने  राष्ट्रीय

 शिक्षा  नीति
 को  गंभीरतापूर्वक  आरंभ  करने  के  लिए  अनिवायं  तन््त्र  रचना  स्थापित  कर

 जोक  >>
 केरद्रीय

 शक्षा  सलाहकार  बोर्ड  का  व्यापक  मततक््य  निम्नलिखित  विषय  पर  प्राप्त  किया 6
 गया  था  :

 )  रा०  शि०  नी  के  क्रियान्वयन  को  मानीटर  करने  के  लिए  एक  अधिक  प्रभावी  तन्त्र  को

 सुजिट  करने
 की  आवश्यकता  है  ।  इस  सभी  राज्यों  को  राज्य  शिक्षा

 कार  बोर्ड  गठित  करने  चाहिएं  जिन्हें  क्रियान्वयन  समीक्षा  हेतु  नियमित  रूप  से  बैठकें

 करनी  चाहिएं  ।  मानीटर  को  परिणात्मक  पहलुओं  तक  सीमित  नहीं  रहना  चाहिए  बल्कि
 शिक्षा  की  विषय  वस्तु  और  औपचारिक  पद्धति  तथा  गैर-भऔपचारिक  पद्धति
 में  अध्ययन  के  स्तर  ओर  विभिन्न  गुणात्मक  पहलुओं  का  भी  मानीटर  किया
 जाना  चाहिए  ।

 (2)  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  क्रियान्वयन  में  लोगों  की  सहभागिता  एक  अत्यन्त  महत्व  का

 विषय  इस  प्रयोजनार्थ  जन-साधन  की  सहायता  ली  जानी  चाहिए  और  लोगों  तक

 पहुंचने  की  उपयुक्त  संस्थागत  संरचनाओं  और  नीति-क्रियान्यवन  में  उन्हें  शामिल  किया
 जाना  कामगरों  और  किसानों  के

 स्वेण्छिक  एजेन्सियों  पंचायती  राज  संस्थाओं  आदि  को  प्रभावी  रूष  में  शामिल  किया
 जाना  चाहिए  |  यह  भी  अस्यन्त  महत्व  का  विषय  है  कि  महिलाएं  तथा  लोगों की
 अन्य  श्रेणियां  व्यापक  रूप  से  शामिल  हों  ।

 (3)  राष्ट्रीय  शिक्षा  पद्धति  में  सभी  विषयों  पर  कारंवाई  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  कार्यक्रमों  को  तेयार  करने  और  तल्पर  अनुवर्ती
 पद्धति  के  सुजन  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  किए  जाने  राष्ट्रीय  शिक्षा  पद्धति  में  ये

 शामिल  होंगे  :

 (50)  सभी  के  लिए  तुलनीय  स्तर  की  शिक्षा

 (॥)  न्यूनतम  अध्ययन  स्तर

 (॥)  राष्ट्रीय  मूल्यों  को  मन  में  बैठाना

 (iv)  राष्ट्रीय  कोर-पाठ्यचर्या

 (५)  प्तामान्य  स्कूल  पद्धति

 3३१
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 फ्राषश्कता  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय  वचनबद्धता  ।

 (4)  नीति  में  जिन  प्राथमिकताओं  का  जिक्र  किया  गया  उन्हें  पुनः  दोहराया  गया
 इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  विशिष्ट  निर्णय  लिए  गए  थे  :

 प्रारम्भिक  शिक्षा  को  उच्चतम  प्राथमिकता  पर  पुनः  बल देते  हुए  इस  बात  पर
 जोर  दिया  गया  कि  यथाशीघ्र  प्रारंभिक  शिक्षा  को  सर्वंसुलभ  बनाने  के  लक्ष्य  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  जो  कुछ  भी  अनिवायं  उसे  किया  जाना  चाहिए  ।  प्रारंभिक
 शिक्षा  को  सर्वंसुलभ  बनाने  के  लक्ष्प्र  में  न  केवल  सब  के  लिए  नामांकन  तथा  14
 वर्ष  को  आयु  तक  बच्चों  को  स्कूल  में  बनाए  रखना  शामिल  है  बल्कि  उनके  द्वारा
 अष्ययन  के  पव॑  निर्धारित  स्तरों  को  भी  प्राप्त  करना  बिना  स्कूल  वाली
 बस्तियों  की  काफी  पढ़ाई  बीच  में  छोड़  जाने  वालों  के  सतृत  प्रभाव  और
 कार्यरत  उन  बच्चों  तथा  लड़कियों  जिन्हें  परिवार  के  कामकाजों  में  सहायता  करनी
 होती  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  गैर  औपचारिक  शिक्षा  पर
 विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।

 शिक्षा  पद्धति  के  पुननिर्माण  में  शिक्षक-शिक्षा  को  निर्णयक  भूमिका  को  रेखांकित
 किया  गया  था  ।  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  था  कि  जिला  शिक्षा  और
 क्षण  संस्थान  वेन्द्रीय  सरकार  और  माध्यमिक  शिक्षक  शिशधा  के  चुनिन्दा  कालेजों
 द्वारा  तैयार  की  गई  योजनाओं  में  परिकल्पित  गति  पर  स्थापित  किए
 जाने  चाहिएं  तथा  राज्य  सं०  अनु०  प्र०  परिपदों  को  शिक्षकों  के  व्यावसायिक
 उन्नयन के  केन्द्र  बिन्दुओं  के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  सुदृढ़  किया  जाना
 चाहिए  ।  साथ-साथ  शिक्षक  शिक्षा  की  फालतू  संस्थाओं  को  धीरे-धीरे  कम  करने
 तथा  कदाचार  में  लगी  संस्थाओं  को  बन्द  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने
 चाहिए  ।

 ब्यावसायीकरण  की  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  विस्तृत  आयोजना
 तंयार  किए  जाने  की  आवश्यकता  इसका  क्रियान्वयन  तब  आरभ  हो  सकता

 है  जब  चालू  वित्तीय  वर्ष  से  स्वयं  संभव  हो  ।  इसे  शैक्षिक  1986  से  पूरे  देश
 में  पूरी  तत्परता  के  साथ  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  व्यावसायीकरण  को
 रोजगार  तथा  स्व-रोजगार  और  सीधी  गतिशीलता  के  लिए  प्रदत्त  क्षेत्र  क ेसाथ
 जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 यु
 ५ है

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  समर्थन  किया  गया  यह  आशा  व्यक्त  की  गई
 थी  कि  15-35  आयुनवर्ग  में  व्याप्त  निक्षरता  को  अधिक-से-अधिक  1995  तक

 दूर  कर  दिया  जाएगा  और  सभी  आअश्यु  के  लोगों  को  साक्षरता  तथा  शिक्षा  के
 अवसर  प्रदान  किए  जाएंगे  ।  वे  राज्य  तथा  जिले  जो  1995  से  पूर्व  इस  लक्ष्य  को
 प्राप्त  कर  सकते  को  ऐसा  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रेरक-पहलू  प्रशिक्षण  तथा  एक  व्यापक  संसाधन  सहायता  पद्धति  को  इस  कार्यक्रम
 के  क्रियान्वयन  के  लिए  प्रूवपिक्षा  होना  समझा  गया  था  ।  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन
 के  क्रियास्वयन  में  स्वेक्छिक  एजेन्सियों  की  विवेचित  भूमिका  पर  भी  बल  दिया
 गया
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 भआाधुनिक्रीकरण  तथा  तकनीकी  शिक्षा  में  व्याप्त  अप्रचलन  प्रथाओं  को  दूर  करने
 के  मामले  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गयी  प्रबन्ध  में  सुधार  के  लिए  अन्य

 उपायों  तथा  तकनीकी  शिक्षा  की  संस्थाओं  में  स्टाफ  रखने  के  साथ-साथ  इसे
 संसाधनों  के  अनिवाय  निदेश  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिए  ।

 उच्च  शिक्षा  के  स्तरों  में  सुधार  के
 लिए  उपाय  किए  जाने  अपेक्षित  इस

 प्रयोजनाथं  सुविधाओं  को  प्रारंभ  करने  को  व्यवस्था  की  वांछनीयता  के  साथ-साथ
 संस्थागत  निष्पादन  के  मानदंडों  पर  बल  दिया  गया  था  ।

 भनुसूचित  अनुसूचित  शारीरिक  रूप  से  शैक्षिक  रूप

 से  पिछड़  ०  दूरस्थ  ग्रामीण  पव॑तीय  मरुस्थल  क्षेत्रों
 भौर  द्वीपों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  वांछनीय  है  ।  हालांकि  समाज  तथा  क्षेत्रों
 को  इन  श्रेणियों  के  लिए  सुविधाओं  के  उन्नयन  के  लिए  ध्यानपूर्वक

 पर्याप्त  मानीटरिंग  तन्त्र-रचना  को  कायंत्रमों  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  वंचित  खडों  के  वास्तविक  लाभ  और  उन्नति  की
 स्ोमा  को  देखने  के  लिए  सुजित  किया  जाना  चाहिए  ।

 (5)  शैक्षिक  पद्धति  के  पुनगंठन  के  लिए  महिलाओं  के  समानता  के  उद्देश्यों  को  समनुरूप  करने

 ५6)

 की  ओर  अभी  तक  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  पर  विशेष

 झरूप  से  व्यावसाथिक  और  तकनीकी  शिक्षा  की  सन्नी  शाखाओं  सभी  स्तरों  पर

 महिलाओं  ओर  लड़कियों  की  पहुंच  को  सुनिश्चित  किया  जाना  त  क्रनीकी  शिक्षा

 तक  पहुंच  के  लिए  स्कूल  स्तर  पर  गणित  भर  विज्ञान  विषयों  में  बेहतर  प्रशिक्षण  अपेक्षित

 इसके  सम्बन्ध  में  विशेष  प्रबन्ध  किए  जाने  चाहिए  ।  व्यावस्

 की  स॒विधाओं  का  विस्तार  न  केवल  महिलाओं  के  स्तर  में  सुध्
 बल्कि  व्यापक  मानव  जो  बिना  उपयोग  <  पड़े  हुए  को  भी

 कनी की  शिक्षा

 अनिवाये  है  |  कार्यरत  महिलाओं  के  गैर  औपचारिक  प्रशिक्षण  भी  आयोजित  किए  जाने

 खाहिएं  ताकि  वे  उन  शिल्प  वैज्ञानिक  परिवतंनों  जिन्हें  प्रायः  विस्थापित  कर  दिया  जाता

 का  सामना  कर  सकें  ।  शिक्षा  की  पूरी  पद्धति  में  शिक्षा  की  विषय  वस्तु  और

 कलापों  की  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ताकि  वे  महिलाओं  की  समानता  के  लक्ष्य  में

 सहायक  हो  |  शिश-शिक्षा-देखभाल  और  शिक्षा  जैसी  सहायक  भनिवाय॑ं  सेवाओं

 इंधन  ओर  घारा  जेंसी  सविधाओं  पर  समचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए
 तथा

 विश्वविद्यालय  तथा  कालेज-शिक्षकों  के  वेतनमानों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  घोषित

 की  गई  हाल  ही  की  योजना  और  उच्चतर  शिक्षा  की  पद्धति  में  सधार  के  लिए  अन्य

 उपायों  पर  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की  बंठक  में  पर्याप्त  ध्यान  विया  गया  ।  बोर्ड

 का  यह  विचार  था  कि  इस  योजना  को  बिना  विलम्ब  के  पूरे  देश  में  क्रियान्वित  किया  जाना

 भाहिए  ॥  आमतौर  पर  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  ने  योजना  को  क्ियाम्वित  करने

 के  लिए  अपने  संकश्प  को  व्यक्त  किया  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  ने  उस
 बोझ  के  प्रति  चिन्ता  व्यक्त  की  जो  उनको

 सोंपा
 जाएगा  क्योंकि  उन्हें  अतिरिक्त

 दायित्व  का  20  प्रतिशत  वहन
 |
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 सरकार  को  यह  मामला  विक्ष  आयोग  के  सामने  उठाना  चाहिए  कि  इसे  उस
 बद्ध  दायित्व  को  समुचित  स्थान  देना  चाहिए  जो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  राज्य
 सरकारों  पर  पड़

 (7)  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  ने  सम्मानपूबंक  इस  तथ्य  को  नोट  किया  कि  केन्द्रीय
 सरकार  ने  1987-88  8  में  शिक्षा  के  क्षेत्र  के  लिए  आबंटनों  में  पर्याप्त  रूप  से  वृद्धि  को
 थी  ।  यह  महसूस  किया  गया  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  को  राष्ट्रीय  शिक्षा
 नीति  के  क्रियान्वयन  के  लिए  भावी  वर्षों  में  बड़े  पंमाने  पर  वित्तीय:संसाघन  प्रदान  करने
 की  भावश्यकता  होगी  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उक्ष्य  वाक्ति  प्राप्त  समिति

 804.  थभ्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :
 श्री  सलितेशवर  प्रसाव  शाहो  :

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  राज़्यों  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समितियां  गठित  करने  के  निर्देश  विए

 यदि  तो  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 उन  राज्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  ये  समितियां  गठित  की  गई  हैं  और  सरकार  परिवार

 नियोजन  के  लक्ष्य  को  किस  सीमा  तक  प्राप्त  कर  सकेगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडे )  :  से

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  से  यह  अनुरोध

 किया  गया  है  कि  वे  अपने-अपने  मुख्य  मंत्रियों/राज्यपालों  की  अध्यक्षता  में  मंत्रिमण्डल

 भुझ्य  ग्रुप  ओर  राज्य  स्तर  पर  जन  समितियां  गठित  निम्नलिखित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  ऐसी  एक  या  इससे  अधिक  समितियां  गठित  करने  की  सूचना  दी  है  :

 1.  आन््र  प्रदेश
 2.  बिहार

 3.  गुजरात

 4,  हरियाणा

 .  कर्नाटक

 -  कैरल

 .  मध्य  प्रदेश

 »  महाराष्ट्र

 .  मणिपुर

 10.  पंजाब
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 11.  शाजह्थान

 12.  सिक््किस

 13,  तमिलनाडु

 14.  त्रिपुरा

 15.  उत्तर  प्रदेश

 16.  पश्चिम  बंगाल

 17.  अण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह

 18.  चण्थीगढ़

 19.  दिल्ली

 20.  गोवा

 21.  मिजोरम

 ऐश्वी  समितियां  गठित  करना  सन्  2000  ईसवी  तक  शुद्ध  प्रजनन  दर  को  एक  तक  लाने  के
 दीघं  कालीन  जनांकिकीय  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के लिए  सरकार  की  समग्र  कार्यतीति  का  एक.अंग  है  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  में  प्रति  हजार  जीवित  जन्मों  के  लिए  जन्म  दर  21,  मृत्यु  दर  9,  शिशु  मृत्यु
 दर  60  से  कम  और  कारगर  दम्पती  सुरक्षा  दर  60  क्रतिक्षत  निर्धारित  की  गई

 भारत  को  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  यात्रियों  का  एड्स  रोग  परीक्षण

 805.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :
 की  बकुल  वासनिक  :

 थझ्रौ  चिन्ताभणि  जेना  :

 क्रो  मोहनभाई  पटेल  :

 क्या  स्वकष्ब्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  यात्रियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  पिछले  चार  महीनों  के  दौरान  भारत
 की  यात्रा  की  है  ओर  जो  एड्स  रोग  से  पीडिस  पाए  गए

 क्या  सरकार  ने  भारत  की  यात्रा  करने  वाले  सभी  विदेशी  यात्रियों  का  ,  इस  रोग  का
 आवश्यक  रूप  से  परीक्षण  कराने  हेतु  कोई  सामान्य  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  से  लागू  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापड़े  )  +  पिछले
 4  महीनों  के  दोरान  केवल  6  विदेशियों  में  एच०  अआई०  वी०  संक्रमण  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 भर  भारत  सरकार  ने  एच०  आई०  वी०  जांघ  प्रक्रिया  सुदृढ़  की  जिन
 विदेशियों  में  काम  कर  रहे  व्यक्तियों  को  के  भारत  में  एक  वर्ष  से  अधिक  तक  रुकने

 की  संभावना होती  उन्हें  यहां  पहुंचते  पर  एड्स  परीक्षण  होता  किसी  भी  नए  विदेशी

 ०
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 नि  ee  लितान  क्या  ला  कं  जिਂ

 छात्र  भो  किसी  भारतीय  शैक्षणिक  संख्या  में  दाखिले  के  लिए  एड्स  संबंधी  परीक्षण  कराने  होंगे  और  इसी

 परिणामों  के  संत्तोषजनक  होने  पर  ही  दाखिले  की  पुष्टि  की  जाएगी  !  जो  विदेशी  छात्र  पहले  से

 ही  भारत  में  रह  रहे  हैं  उन्हें  दाखिला  लेते  समय  एड्स  संबंधी  परीक्षण  नहीं  करने  होंगे  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  चिकित्सा  कार्यक्रम

 806.  श्री  बनवारोी  लाल  प्रोहित  :

 श्री  मकुल  वासनिक  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  उनके  सम्बन्धित  राज्यों  में
 प्राबईसक  स्कास्थ्क

 चिकित्सा  संबंधी  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  निदेश  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  किसी  प्रकार  की  सहायता दी
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रीਂ  सरोज  लापड्ड )  :  राष्दीक
 स्वास्थ्य  नीति  के  अन्तर्गत  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्पा  की  कार्य-प्रणाली  देश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 बर्या  की  सेवाएं  प्रदान  करने  में  एक  प्रधान  दिग्विन्दु  समझी  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई

 है  कि  वे  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  निम्नलिखित  आधा  रभत  ढांचा  स्  रा  करें

 (  ।)  ग्राम  स्तर  पर  प्रत्येक  आबादी  के  लिए  एक  पारम्परिक  दाई
 और  एक  ग्राम  स्वास्थ्य  गाएड  की  व्यवस्था  ।

 (2)  मैदानी  क्षेत्र  में  प्रत्येक  5000  आबादी  भौर  आदिवासी  क्षेत्र  में  300७)  के

 लिए  एक  उप-केन्द्र  की  व्यवस्था  जिसमें  एक  पुरुष  और  एक  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  हो  ।

 (3)  30,00  0
 की  प्राबादी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  20,000  के  लिए

 एक  प्राधमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ।

 (4)  एक  लाख  आबादी  को  लाभान्वित  के  लिए  एक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  जिसमें
 )0  पत्रंग  भौर  4  विशेषज्ञ  होंगे  स्त्नीरोब्व  विज्ञानी  और

 प्रसूति  रोग

 सांतदी  योजना  के  अन्त  तक  उप  केन्द्रों  और  प्राश्मिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  अफेक्षिक्  संख्या  के

 अनुसार  शतप्रतिशत  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  50  प्रतिशत  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ओर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  सामुवायिक  स्वारुध्व  केन्द्र  खोख़ने  का  काम  राज्य
 क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आता  पहली  1981  के  बाद  खोले  गए  उप
 केन्द्रों  का रख-रखाव  का  काम  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  की  शत  प्रतिशत  केन्द्र  प्रायोजित  योज़ना  के
 अन्तगंत  आता  है  ।  उपकेन्द्रों  को  फर्नीचर  की  खरीद  के  लिए  3200  रुपये  के  अनावर्ती  खच॑ं  और  महिला
 स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  के  वेतन  पर  होने  वाले  आवर्ती  खर्चे  के  रूप  में  सहावता  दी  जाती  एक  हजार  रुपये
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 प्रति  वर्ष  के  हिसाब  से  उप-केन्द्र  क ेलिए  एक  हैल्पर  को  हर  मह्दीने  50  रुपए  का  600
 रुपए  प्रति  वर्ष  का  आकस्मिक  खर्च  दिया  जाता  है  तथा  सामग्री  के  रूप  में  प्रति  वर्ष  2000  रुपए  मूल्य
 की  ओऔषधियां  उपलब्ध  की  जाती  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विभिन्न  स्वास्थ्य  संस्थानों  में  कार्य  करने  वाले
 स्वास्थ्य  कामिकों  के  विभिन्न  वर्गों  अर्थात्  ग्राम  स्वास्थ्य  सहायक  नस  लेडी

 हैल्थ  पुरुष  स्वास्थ्य  फार्मासिस्टों  और  प्रयोगगाना  तकनीशियनों  को
 प्रशिक्षित  करने  के  लिए  राज्यों  को  शतप्रतिशत  सहायता  दी  जाती  है  ।

 दिल्ली  के  अस्पतालों  में  शव  परीक्षा  सुविधाएं

 807.  थभ्रो  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्घटना  में  घायल  व्यक्तियों  को  इलाज  के  लिए  पड़ोसी  राज्यों  से  दिल्ली  जाया

 जाता

 क्या  उनमें  से  कुछ  घायल  व्यक्तियों  की  दिल्ली  के  अस्पतालों  में  मृत्यु  हो  जाती

 क्या  ऐसे  मृतकों  के  शवों  के  संबंधित  राज्यों  में  वापस  ले  जाने  और  वहां  उनकी  शव

 परीक्षा  कराने  के  लिए  कहा  जाता  और

 यदि  तो  दिल्ली  के  उन  अस्पतालों  जहां  घायलों  को  भर्ती  किया  जाता  है  और

 छनकी  मृत्यु  हो  जाती  शव  परीक्षा  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कप्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोज  :  और

 हां  ।

 ओर  शव  परीक्षा  कराना  पुलिस  की  जिम्मेदारी  है  भोर  शव  परीक्षा  उन्हीं  स्थानों

 पर  की  जाती  है  जहां  ऐसी  सुविधाएं  मौजूद  होती  हैं  ।

 जनसंख्या-वृद्धि  को  रोकने  के  उपाय

 808.  थभ्रो  वो०  तुलसी  राम  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  विश्व  की  जनसंख्या  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है

 तथा  इस  समय  यह  पांच  अरब  हो  गयी

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  मैं  जनसंख्या  वृद्धि  का  क्या  अनुपात

 रह्दा

 अगले  तीन  वर्षों  के
 दोरान  जनसंख्या  में  वृद्धि  का  क्या  अनुपात  रहने  की  संभावना

 जनसंख्या  में  तेजी  से  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव  भौर

 (s)  जनसंख्या  में  तीव्र  वृद्धि  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 हां  ।  न

 भारत  के  महापंजीयक  के  नमूना  पंजीयन  पद्धति  के  अनुमानों  के  अमुसार  पिछने  तीन

 वर्षों  के  दौरान  भारत  में  जनसंख्या  वृद्धि  दर  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  वाधिक  वृद्धि  दर

 1983  2.18

 1984  2.13

 1985  2.10

 योजना  आयोग  द्वारा  नियुक्त  जनसंख्या  अनुमानों  संबंधी  विशेषत  समिति  के  अनुमान  के

 अनुसार  अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जनसंख्या  वृद्धि  की  प्रत्याशित  दर  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  वाषिक  वृद्धि  दर

 1987-88  1.94

 1988-89  8-89  1.90

 1989-90  ।  87

 जनसंख्या  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  जो  प्रयास  किए  जा  रहे  वे  हैं  :  उन्नत
 संचार  माध्यमों  द्वारा  गर्भ  निरोधकों  की  मांग  दर-दराज  के  क्षेत्रों  मे ंसेवाओं  का  विस्तार  करना
 और  उनकी  गुणवत्ता  में  सुधार  स्वैच्छिक  संगठनों  को  शामिल  करके  अधिक  से  अधिक  लोगों  की
 भागीदारी  को  बढ़ावा  जमसंख्या  शिक्षा  तेज  बच्चे  के  जीबित  रहने  की  दर  बढ़ाना  और
 कार्यक्रम  प्रबन्ध  में  सुधार  करना  ।

 यद्यपि  प्रजनन  दर  में  कमी  हुई  लेकिन  मृत्युदर  में  गिरावट  आने  के  कारण  वृद्धि  दर
 अधिक  बनी  हुई  है  ।

 चेचक  भोर  अन्य  घातक  बोमारियों  में  वद्ध  हि

 809.  श्री  वो  ०  तुलसोराम  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  छः  महीनों  के  दौरान  देश  में  चेचक  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  घातक
 रियों  के  रोगियों  की  संख्या  में  असामान्य  वद्धि  हुई
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  रोगियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  इन  घातक  रोगों  का  उन्मूलन  करने  ओर  शिशुओं  को  इनसे  बचाने  के  लिए  क्या
 उपाय  किए  गए  हैं/किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  )  पर  देश  में

 चेचक  का  उन्मूलन  कर  दिया  गया  है  और  1970  से  इसकी  किसी  घटना  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।
 छोटी  माता  और  खतरे  में  असामान्य  वृद्धि  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  छोटी  माता  और  खसरे  के  सूचित  किए  गए  रोगियों  का
 ब्यौरा  संलग्न  और  में  दिया  गया  है  ।

 शिशुओं  की  खसरे  से  होने  वाली  रुग्णता  और  मृत्यु  में  कमी  लाने  के  लिए  देश  में
 प्रतिरक्षण  का  विस्तारिक  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा

 भारत  में  के  दोरान  सूचित  किए  गए  संक्रमित  यकृत  शोथ  के  रोगियों  और
 भौतों  को  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ.  राज्य  क्षेत्र

 सं०  मौतें  मौतें  मौतें

 1.  2  3  4  5  6  7  8

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  3862  3  4165  3  5174  —

 2.  असम  3862  --.  1163  न+  832  न

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  277  ना  62  न  832

 4.  बिहार  37  —  62  तन  423  न

 5.  गृजरात  726.  +-  640  3  423  रे

 6.  हरियाणा  590  न  2880  न  288  न

 7.  हिमाचल  प्रदेश  401  गाय  2880  —  5523  —

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  1554  3  4603  1  5523  8

 9.  कर्नाटक  9386  3  5718 2  11001  8

 11.  केरल  9386  4  1035  2  858  1

 12.  मध्य  प्रदेश  464  2  4375  5  858

 महाराष्ट्र  5845  4375  3548  8



 8  1909  लिखित  उत्तरे

 1  2  3  4  5  6  7  8

 13.  मणिपुर  न  +  +  11  --

 14.  मेघालय  121)  के  161  31  न

 15.  मिजोरम  473.  +  159.  ---  246  ।

 16.  नागालेंड  474.  —
 नः  न  242  न

 17.  उड़ीसा  11085  4  5236  9  3126  1

 18.  पंजाब  W710 —  362  न  186  या

 19.  राजस्थान  2234  701  ना  1252  2

 20.  सिक्किम  138  "5  22.  नਂ  123  न

 21.  तमिलनाडु  133  —  306  -
 7  419  न

 22.  त्रिपुरा  346.  +-  350  1  236  —

 23.  उत्तर  प्रदेश  1135  12  958  2  145  न

 24.  पश्चिम  बंगाल  र्नः  रन  कः  न  न  +

 25.  अण्डमान  निकोबार  32  न+
 न  —  न

 द्वीप  समूह

 26.  चन्डीगढ़  339  न  461  न  282...

 27.  दादरा  व  नगर  हवेली  60  न+  44  48  न

 28.  दिल्ली  3096  3  1661  7  1195  2

 29.  दमण  व  द्वीव  29  ना  100  1  205  --

 30.  लक्षद्वीप  73  ना  30  ना  128  न

 31.  पांडिचेरी  52  18 1  3  न

 48314  46  37689  36  38935

 रा

 36

 नोट-----+८शून्य +

 ह

 आंकड़े  अनन्तिम  हैं  और  अस्पष्ट  कवरेज  के  कारण  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 131



 लिखित  उत्तर  30  1987

 भारत  में  खसर  के  रोगियों  और  मौतों  की  संख्या

 1984  1985  1986

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  रोगी  मौतें  रोगी  मौतें  रोगी  मौतें
 सं०

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  13464  63  10784  95  6341  19

 2.  असम  25371  9  15690  12  9035  2

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  2303  1  1177  न  477  1

 4.  बिहार  216  गा  395  ना  546  33

 5.  गुजरात  1758  10  5915  105  985  2

 6.  हरियाणा  1252  2  998  6  961  4

 7.  हिमाचल  प्रदेश  9740  8  5951 1  9182  12

 8.  जम्मू  जौर  कश्मीर  5419.  11154  —  14894  .
 —

 9.  कर्नाठेक  15853  65  10338  21  6186  14

 10.  केरल  25545  —  24740  ।  36658  8

 11.  मध्य  प्रदेश  7339  6  5559  6  12107  20

 12.  महाराष्ट्र  15733  31  25630  61  10150  22

 13.  मणिपुर  159  4  —  _  380  -

 14.  मेघालय  1131  ना  713  --  438  —

 15.  मिजोरम  1842  न  3077  8  1093  —

 16.  नागालेंड  2521  22...  +-  न  1675  3

 17.  उड़ीसा  19873  26  8890  8  7799  4

 18.  पंजाब  2284.  +-  1839  2  1377  1

 19.  5359.  33  5542  35  3730  14

 20.  सिक्किम  1968  5  1028  न  1823  न
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 21.  तमिलनाडु  572...  28  1134  6  1308  ना

 22.  त्रिपुरा  3930  “-  2093  3  758  न

 23.  उत्तर  प्रदेश  3987  97  2381 1  453  6

 24.  पश्चिम  बंगाल  14728  26  t  t  त

 25.  अंडमान  और  निकोबार  1208  2  531  ॥  ै  +

 द्वीप  समूह

 26.  चंडीगढ़  155  गा  274  ]  369.  ++

 27.  दादर  और  नगर  हवेली  125...  न  97  न  44  —

 28.  दिल्ली  5158  63  4759  132  4676  121

 29.  गोवा  दमन  और  दीव  208  ना  260  न  254  न

 30.  लक्षद्वीप  1278  गम  116  ]  485  —

 31.  पांडिचेरी  391  6  256  248  —

 योग

 |
 190881.  508  151321

 .
 506  135330  291

 [८

 शून्य
 1  अनुपलब्ध  ल््द

 अनंतिम  हैं  ओर  अधूरी  कवरेज  के  कारण  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 आमन्प्र  प्रदेश  से  रूस  भेजे  गए  कलाकार

 810.  श्री  ई०  अध्यपू्  रेड्डी
 :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  रूस  में  भारत  महोत्सव  के  संबंध  में  भान्ध्र  प्रदेश  से  कितने  कलाकार  भेजे  गए  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 पु  सोबियत  संघ  में  भारत  महोत्सव  के  संबंध  में  आन्ध्र  प्रदेश  से  अब  तक  25  कलाकार

 भेजे  गए

 यातायात  को  आवश्यकताओों  को  पूरा  करने  हेतु  10  सृत्रो  नोति

 811.  श्रो  सत्येस्त्र  नारायण  सिंह  ;  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  2000  ईसवी  की  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक

 10  सूत्री  नीति  तैयार  की  गई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वया  इस  नीति  मे  छोटे  स्टेशनों  के  यात्रियों  को  सड़क  मार्गों  पर  छोड़  कर  उनके  हितों
 की  अनदेखी  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  1985-2000  तक

 की  अवधि  के  लिए  भारतीय  रेल  समवेत  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  1987
 में  इसके  तैयार  हो  जाने  की  प्रत्याशा  विकास  संबंधी  नकशों  और  योजनाओं  का  ब्यौरा  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिये  जाने  के  बाद  उपलब्ध  होगा  !

 इस्पात  को  आदान  लागत  में  वृद्धि

 812.  श्री  सत्येद्व  नारायण  क्या  इस्पात  भोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  1985  में  इस्पात  के  बिक्री  मूल्य  में  संशोधन  होने  के  बाद  इस्पात  की

 आदान  लागत  में  काफी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोौर

 सरकार  का  लागत  में  हुई  इस  वृद्धि  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  माखन  लाल  फो  तेवार  )  ः  हां  ।

 ये  बढ़ोत्तरी  मुख्यतः  पेट्रोलियम  ईंधन  ओर  उपकरों  जैसे
 आदानों  की  लागतों  में  हुई  हैं  ।

 इस  बात  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  क्षमता  के  अधिक  वधित
 उत्पादकता  और  व्यय  में  किफायत  सहित  प्रौद्योगिकीय  कार्यकुशलता  के  जरिए  इन  आदानों  की  लागत
 भें  हुई  वृद्धि  को  यथासंभव  सीमा  तक  बेअसर  किया  जाये  ।

 तक  एक्सप्रेस  को  गति  बढ़ाना

 813.  प्रो०  निर्मला  कूमारो  शक्तावत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  सरकार  से  उदयपुर  को  दिल्ली  जोड़ने  वाली  चेतक  एक्सप्रेस  की  गति  बढ़ाने  का
 का  अनेक  बार  अनुरोध  किया  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  यात्रियों  की  सुविधा  हेतु  इस  रेलगाड़ी  की  गति  बढ़ाने  के

 लिए  इसे  डीजल  इन्जन  से  चलाने  और  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  वातानुकूलित  डिब्बे  जोड़ने  का
 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उदयपुर  से  अजमेर  और  जयपुर  होते  हुए
 श्रम्य  तीव़गति  रेल  गाड़ी  चलाने  का  विचार  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 1987  की  समय-सारणी  में  15/16  चेतक  एक्सप्रेस  का  डीजलीकरण  किया
 जा  रहा  है  और  उसमें  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ायी  जा  रही  लेकिन  इसकी  रफ्तार  बढ़ाना  व्यावहारिक
 नहीं  पाया  गया  वातानुकुलित  यानों  की  कमी  जब  कभी  अतिरिक्त

 वातानुकूलित  2  टीयर  यान  उपलब्ध  तब  15/16  चेतक  एक्सप्रेस  में  उनकी  व्यवस्था  करने  के

 बारे  में  इसी  तरह  की  अन्य  मांगों  के  साथ-साथ  विचार  किया  जायेगा  ।

 नहीं  |

 सिचाई  संबंधों  रिपोर्ट

 814.  श्री  टी०  बाल  गौड़  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पेट्रो  रसायत  निगम  लिमिटेड  ने  सिंचाई  के  बारे  में  हाल  ही  में

 सरकार  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  आमन्ध्र  प्रदेश  में  ऐसी  ड्रिप  सिंचाई  योजना  शुरू  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मन््त्री  बो०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  ड्रिप  सिंचाई  को  लोकप्रिय  बनाने
 के  लिए  जल  संसाधन  मंत्रालय  एक  केन्द्र

 प्रायोजित  स्कीम  चला  रहा  है  जिसके  अन्तगंत  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  के  लिए  राज  सहायता

 जपलब्ध  है  जिसे  केन्द्र  तथा  राज्यों  क ेबीच  50  :  50  के  आधार  पर  वहन  किया  जाता  इस  स्क्रीम

 में  भान्ध्र  प्रदेश  भी  शामिल  है  ।

 रामेश्वरम  द्वीप  को  मुख्य  भूमि  से  जोड़ने  वाला  सड़क  पूल

 815.  श्री  धर्मपाल  सिंह  मलिक  :

 श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :

 श्री  मनिक  रेडडी  :

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  :

 श्री  राम  प्यार  पनिका  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  रामेश्वर  द्वीप  को  मुख्य  भूमि  से  जोड़ने  मन््नार  को  खाड़ी  में  चिर  प्रतीक्षित
 2234  किलोमीटर  लम्बे  सड़क  पुल  के  निर्माण  में  दो  वर्ष  का  और  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सरकार  इस  पुल  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  और

 इस  पुल  के  निर्माण्ण  कायं  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  ह ैऔर  इस  पर  कितनी  धनराशि
 व्यय  की  गई  है

 ?

 जलभू-तल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  उठता  ।

 नियमित  रूप  से  समीक्षा  बैठकें  बुलाई  जाती  हैं  जिसमें  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  पर
 बारीकी  से  नजर  रखी  जातो  उसमें  कमी  का  अभिनिर्धारण  किया  जाता  है  और  उपचारी  उपाय
 किए  जाते  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  सामग्रियों  को  रेलवे  स्टेशन  से  लाने  कीं  विशेष
 व्यवस्था  ठेकेदारों  द्वारा  निवेशों  को  जमा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निर्माण  सामग्री  की
 सप्लाई  आदि  ज॑से  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 1987  तक  78.5%  भौतिक  प्रगति  हुई  और  पुल  के  निर्माण  पर  14.14  करोड़
 रुपए  खर्च  गए  ्ै  ||

 राजधानी  में  मेडिकल  प्रेक्टोशनरों  द्वारा  दुष्पंवहार  किया  जाना

 816.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :

 श्री  सुभाष  यादव

 श्री  प्रकाश  चन्द्र

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  विशेष  रूप  से  राजधानी  में  गैर-सरकारी  अस्पतालों  में  मेडिकल  प्रेक्टीशनरों
 द्वारा  कठोरता  और  यहां  तक  कि  दुव्यंवहार  किए  जाने  के  मामलों  की  शिकायतों  में  काफी

 वृद्धि  हुई

 यदि  तो  सरकार  को  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  हुई  ऐसी  शिकायतों  की  संख्या

 ओर  स्वरूप  क्या

 क्या  सरकार  का  रोगियों  के  हितों  की  सुरक्षा  क ेलिए  तथा  लापरबवाह  डाक्टरों  को  कड़ी
 सजा  देने  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 जी,.नहीं  ।
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 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद्  अधिनियम  तथा  दिल्ली  उपचर्थागृह  पंजीयम
 अधिनिबम  ओर  उतके  अन्तगंत

 बने  नियमों  में  लापरवाह  डाक्टरों  के  खिलाफ  कारंवाई  करने  को
 ज्यवस्थाएं  हैं  ।

 मात  भाषा  पढ़ाना

 817.  भ्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  क्या  सानव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  और  दिल्ली  माध्यमिक  शिक्षा  बोडं  द्वारा  निर्धारित

 पाठ्यक्रम  में  माध्यमिक  स्तर  १र  सभी  विद्यार्थियों  को  मातृभाषा  पढ़ाने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  की
 गई

 क्या  नवोदय  स्कूलों  के  सभी  विद्यार्थियों  को  मातृभाषा  पढ़ाने  की  व्यवस्था  की  गई
 और भ

 यदि  तो  पाठ्यक्रमों  के  संबंधित  उद्धरणों  का  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा
 :  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  अध्ययन  योजना  के  अनुसार  अखिल  भारतीय  और

 दिल्ली  माध्यमिक  परीक्षा  के  लिए  माध्यमिक  स्तर  पर  एक  विद्यार्थी  के  लिए  दो  भाषाओं  का  अध्ययन
 करना  जरूरी  होता

 एक  विद्यार्थी  यदि  चाहे  एक  भाषा  जो  उसकी  मातृभाषा  हो  उसकी  पेशकश  कर
 सकाता

 नवोदय  विद्यालय  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  र
 क्लों  में  अभी  तक

 शा  से  तक  वक्षाएं  हैं  और  विद्यार्थी  मातृभाषा/प्रादेशिक  भाषा  के  माध्यम  में  पढ़ाए  जाते  हैं  जिसके

 दौरान  हिन्दी/अंग्रेजी  दोनों  का  एक  भाषा  विषय  भौर  सह-माध्यम  के  रूप  में  गहन  अध्ययन  कराया

 जाता  तत्पण्चात  सभी  नवोदय  विद्यालयों  में  हिन्दी/अंग्रेजी  सामान्य  माध्यम  होंगे  ।

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोड  द्वारा  जारी  नियमों  और  पाठ्यचर्या  के  उद्धरण  सभा  पटल

 पर  रखे  जाते  हैं  ।  में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4582/87]

 उर्दू  सम्बन्धी  गुजराल  समिति  को  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 818.  श्री  सेयद  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  उर्दू  संबंधी  गुजराल  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  प्रगति  पर  निगरानी

 रखी  जा  रही  और

 यदि  प्रत्येक  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  कै  प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  द्वारा

 इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  भोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  देखिए  संख्या

 एल०  टो०  4570/87]

 विल्ली  नगर  निगम  ओर  विल्ली  प्रशासन  के  अध्यापकों  को  मांगें

 819.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  और  दिल्ली  प्रशासन  के  अध्यापकों  कीं  मांगों  के  बारे  में  कोई
 निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  उक्त  निर्णय  चट्टोपाध्याय  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  आधारित  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  विस्फोट

 820.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  इस्पात  भ्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही
 में  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  विस्फोट  हुभा  और

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  माखन  लाल  :  और  हां  ।  दुर्गापुर
 इस्पात  कारखाने  की  धमन  भटूटी  नं०  4  के  गैस  वाशर  में  15  1987  को  एक  विस्फोट  हुआ

 दो  श्री  एस०  पी०  साहा  तथा  बी०  दास  घमन  भट्टी  नं०  4,  जिसे  गिराया  जाना

 के  वाशर  नं०  7  और  8  के  स्प्रे  नोजलों  की  सफाई  के  काय॑  में  लगे  हुए  थे  ।  वाशर  अलग-अलग  हो
 गए  वातान  कूलित  नहीं  थे  भऔर  आपसे  घुल  गए  थे  तथा  ठंडे  पड़  गए  थे  ।  विस्फोट  के  कारण  दोनों
 कामगार  झूलस  गए  थे

 ।  श्री  साहा  की  तत्काल  मुत्यु  हो  गई  थी  जबकि  श्री  दास  की  मृत्यु  18

 1987  को  हुई  थी  ।  नि

 उप  महाप्रबन्धक  की  अध्यक्षता  में  गठित  जांच  समिति  ने  दुघंटना  की  जांच  की  थी

 भऔर  समिति  इस  निष्कषं  पर  पहुंची  थी  कि  वाशर  नं०  7  के  अन्दर  विस्फोटक  मिश्रण  बनने  के  कारण

 यह  दुघंटना  हुई  जो  प्रदीपन  के  लिए  वाशर  के  अन्दर  इलैक्ट्रिक  हैंड  लंम्प  के
 बल्व  के  अचानक  फटने  से  सुलग  गया  था  ।

 बम्बई  के  यात्रियों  स ेअधिशुल्क  वसूल  करना

 821.  डा०  वत्ता  सामंत  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ह  क्या  रेलवे
 ने  मनखुर्द-बेलापुर  रेलवे  लाइन  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  दो-तिहाई

 अंशदान  वसूल  करने  के  लिए  बम्बई  के  यात्रियों  से अधिशुल्क  अथवा  यात्री  कर  लेने  का  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  कितना  अधिशुल्क  लिया  जायेगा  और  इसे  कौन-सी  तारीख  से  लेने  का

 विचार  है  ?

 ;
 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  भोर  मानखुर्द-बेलापुर

 मार्ग  इस  परियोजना  की  निर्माण  लागत  में  राज्य  सरकार  के  अंशदान  की  वसूली  के  लिए
 प्रभार  अथवा  याज्री  कर  एकत्रित  करने  के  लिए  रेलों  से  कहने  के  विषय  का  सम्बन्ध  महाराष्ट्र  सरकार

 से  है  और  इस  मामले  में  उन्हें  विनिश्वय  करना  है  ।

 बिहार  में  काला  अजार  तथा  पीलिया  से  मोतें

 822.  श्री  ललितेश्वर  प्रसाद  शाही  :

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  में  गत  चार  महीनों  से

 काला  अजार  तथा  पीलिया  रोग  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  मर  रहे

 क्या  काला  अजार  तथा  पीलिया  के  रोगियों  के लिए  औषधियों  की  कमी

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  एक  दल  भेजने

 का  विचार  है  कि  वहां  रोगियों  कौ  उचित  चिकित्सा  की  जा  रही  है  या

 यदि  तो  कब  तक  भौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 उक्त  स्थिति  से  निपटने  के  बिहार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित/दी  गई

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खाप  :  राज्य

 स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  से
 मिली  रिपोर्टों

 के अनुसार  1987  1987  के  दौरान  काला  आजार

 ओर  संक्रामक  हेपाटाइटिस  के  कारण  पीड़ित  रोगियों  और  मौतों  की  संख्या  इस  प्रकार

 रोगी*  मौते ं*
 ne खैैील्ेऋलक्---भ+भ"घभ-»+३+

 काला  आजार
 )  हि  ।

 संक्रामक  हेपाटाइटिस
 858  114

 जी  ___  ७  ३  ७उृफ  न

 कअनन्तिम

 बिहार  में  काला  अजार  और  पीलिया  से  पीड़ित  रोगियों  के  इलाज  के  लिए  भौषधियों

 की  कमी  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।
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 और  पटना  में  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  का  शाखा  कार्यालय  पहले  ही  राज्य

 स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  क ेसाथ  तालमेल  रख  रहा  है  और  राज्य  में  काला  अजार  कार्यकलापों  को  रोकने

 के  लिए  तकनीकी  मागगंदर्शन  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 काला  अजार  को  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्यों

 क्रो  डी०  टी०  टी०  जैसी  कीटनाशी  दवाइयों  की  पर्याप्त  मात्रा  सप्लाई  की  जा  रही  है  जिससे  कि  प्रभावी

 क्षेत्रों  मे ंकीटनाशी  दवाइयों  का  छिड़काव  किया  जा  सके  ।  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्य

 क्रम  भर  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  द्वारा  बिहार  सरकार  जो  तकनीकी  मार्गदर्शन  भी  प्रदान  किया

 जा  रहा  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  संस्थान  द्वारा  बिहार  सरकार  को  दुश्चिकित्स्य  एटिमोनियल  रोगियों

 का  इलाज  करने  करने  के  लिए  एक  आयातित  पेंटामाइडीन  अइसोथिओनेट  औषधि  भी  उपलब्ध  की

 जा  रहीं

 जहां  तक  पीलिये  का  संबंध  है  उसके  लिए  निम्नलिखित  उपचारी  उपाय  किए  जा  रहे

 ($)  मल  की  सफाई  की  निक्रासी  पर  विशेष  जोर  देकर  अच्छी  सफाई  ओर  वंयक्तिक  स्वास्थ्य

 विज्ञान  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षा  देना  ।

 (४)  डिस्पोजेबल  यूनिटों  के  इस्तेमाल  और  पेटेंटल  इन्फेक्शन  के  लिए  इस्तेमाल  की  गई

 सुईयों  और  अन्य  उपकरणों  का  ठीक  ढंग  से  विसंक्रमण  करना  ।

 (ii)  संचारण  के  तरीके  और  दाहक  एजेंटों  को  प्रकृति  का  पता  लगाने  के  लिए  जानपदिक

 रोग  विज्ञान  की  जांच  करना  ।

 (iv)  रक्त  बेंकों  में  अनुशासन  की  कड़ाई  से  पालन  करना  ।

 (v)  क्वारगर  निगरानी  कार्य  करना  ।

 समेकित  आल  विकास  सेवा  कार्यक्रम

 823.  ड्रा०  फुलरेणु  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  बच्चों  को
 पर्याप्त  पोशक  तत्व  प्राप्त  हो  रहे  और

 यदि  तो  योजना  के  अन्तगंत  ऐसे  कितने  बच्चे  हैं  जो  कुपोषण  के  शिकार  नहीं  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  और  खेल  तथा  महिला  और  बाल  विकास  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  मारग्रेट  :  समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  का  पोषाहार  घटक
 केवल  पूरक  है  और  इसका  आशय  बर  पर  दिए  जाने  वाले  सामान्य  पोषाहार  का  विकल्प  से  नहीं  है  ।
 इस  बात  को  महं  नजर  रखते  हुए  पूरक  पोषाहार  के  निम्नलिखित  स्तर  निर्धारित  किए  गए

 लाभप्राप्तकर्ताओं  को  किस्म  केलोरियों  प्रोटीन  की  लगभग
 की  संख्य  मात्रों

 कुपोधित  बच्चा  300  10
 गम्भीर  रूप  से  कुपोषित  बच्चा  600  20
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 1987  के  महीने  की  रिपोर्टो  के  अनुसार  आई०  सी०  डी०  एस०  काययंक्रम  के
 अन्तर्गत  80.17  लाख  बच्चों  को  पूरक  पोषाहार  दिया  जा  रहा  इन  रिपोर्टों  से यह  भी  पता
 चलता  है  कि  उस  महीने में

 जिन  64.41  लाख  बच्चों  के  पोषाहारीय  स्तर  का  पता  लगाने के  लिए
 मापतौल  किया  गया  उनमें

 से  59  प्रतिशत  बच्चे  कुपोषण  के  शिकार  नहीं  थे  ।

 द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  महिला  अध्ययन  विभाग

 ४24.  डा०  फलरेण  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  किसी  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  में  विश्वविद्यालय  में  महिला  अध्ययन  विभाग

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  किसी  विश्वविद्यालय  ने  ऐसा  विभाग  खोलने  के  लिए  किसी  योजना  का
 प्रस्ताव  किया  ओर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रों

 हष्णा  साही  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  महिला  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए
 विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  एक  योजना  तैयार  की  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए
 विभिन्न  विश्वविद्यालयों  से  प्रस्ताव  आमंत्रित  किये  गये  इस  योजना  के  अन्तर्गत  पूना
 और  केरल  विश्वविद्यालयों  में  महिला  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 अत्याचार  पीड़ित  महिलाओं  को  जीवन  निर्वाह  भत्ता

 825.  श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  महिला  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  द्वारा  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  अत्याचार  पीड़ित

 महिलाओं  को  जीवन  निर्वाह  भत्ता  दिया  जाना

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिय

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  सें  युवा  कार्य  श्रोर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारग्रेट  :  अखिल  भारतीय  महिला  सम्मेलन  की

 सभा  ने  1987  में  ग्वालियर  में  अत्याचारों  की शिकार  महिलाओं  को  विशेष  प्रतिपूर्ति  की

 सिफरिश  की  थी  ।

 घूंकि  ओर  आर्डरਂ  राज्य  विषय  हैं  इललिए  इस  पहलू  पर  विधार

 करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 है
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 नो  विकास  निधि  समिति  द्वारा  नौवहन  कम्पनियों  को  दिये  गये  ऋणों  की  बसूलो

 826.  श्री  डी०  बो०  पाटिल  :  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  ने  भारतीय  नौवहन  निगम  और  गैर-सरकारी  नौवहन
 कम्पनियों  की  भारतीय  मुद्रा  में  तथा  विदेशी  मुद्रा  में  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिये

 इन  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  क्या

 1987  को  मूलधन  की  किस्तों  की  कितनी  घनराशि  तथा  ब्याज  की  कितनी
 राशि  बकाया  और

 ऋणों  और  ब्याज  की  बकाया  धनराशि  वसूल  करने  के  लिए  नौवहन  विकास  निधि
 समिति  द्वारा  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  ?

 ज़ल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेश  भूतपूर्व  नौवहन
 विकास  निधि  समिति  द्वारा  भारतीय  नौवहन  निगम  और  प्राइवेट  नौवहन  कंपनियों  को  2-4-1987
 तक  क्रमशः  826.81  करोड़  रुपए  और  590.57  करोड़  रुपए  का  ऋण  दिया  गया  ।  ऋण  का  भगतान

 सिर्फ  भारतीय  मुद्रा  में  किया  गया  ।

 ऋणों  पर  निम्नलिखित  दरों  पर  ब्याज  लगाया

 (i)  31  1971  तक  या  उससे  पहले  स्वीकृत  ऋण  पर  3%,

 (0)  ]  1971  तक  या  उसके  बाद  स्वीकृत  ऋण  पर  4.5%,  और

 (४)  10  1981  तक  या  उसके  बाद  स्वीकृत  ऋण

 (1)  विदेशी  अहाजों  को  खरीद  के  लिए  7.5%,  और

 (२)  भारतीय  शिपयार्डों
 में  निभित  जहाजों  की  खरीद  के  लिए  6.75%  1

 नोवहन  विकास  निधि  समिति  को  3-4-1987  से  बंद  कर  दिया  2-4-1987  को
 मलघन  की  किएश्तें  और  नियत  समय  से  अधिक  समय  से  बकाया  ब्याज  की  राशि  निम्न  प्रकार

 —  आओ

 मूलधन  की  किश्त  अधंवाधिक  ब्याज

 भारतीय  नोवहन  निगम  117.26  12.37

 प्राइवेट  क्षेत्र  की  नौवहन  कंपनियां  118.76  13.01

 236.02  25.38

 सनन-भ--+  विनननम-+  वनननन-नननन-ा
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 नौवहन  विकास  निधि  मूलधन  की  किश्त  और  ब्याज  की  अधिक  समय  से

 बकाया  राशि  की  आवधिक  समीक्षा  करती  थी  और  बार-बार  अदायगी  नहीं  होने  के  मामले  में  बकाया

 घन  राशि  वसूलने  के  लिए  कानूनी  कारंवाई  करती  थी  ।  कानूनी  कारंवाई  के  फलस्वरूप  निम्नलिखित

 नौवहन  कंपनियों  द्वारा  सिक्योरिटी  के  रूप  में  दिए  गए  जहाजों  को  उच्च  न्यायालयों  के  आादेशों  के  तहत
 बेच  दिया

 1.  नीलहट  शिपिंग  कंपनी  लि०

 2.  आर०  जे०  लाइंस  लि०

 3.  पंचशील  शिपिंग  कं०  लि०

 4.  सुजवाला  शिपिंग  क॑०  लि०

 5.  सेवन  सीज  ट्रांसपोर्टेशन  लि०

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  के  बंद  होने  के  बाद  सोवहन  विकास  निधि  समिति

 1986  के  तहत  बकाया  ऋणों  को  वसूलने  के  लिए  सरकार  को  विशेष  अधिकार  दिए

 गए  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  मन्दिर  के  परिरक्षण  के  लिए  सहायता

 827.  श्रोमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 *

 उड़ीसा  में  श्री  जगन्नाथ  मन्दिर  के  परिरक्षण  के  लिए  वर्ष  1987-88  के  दौरान  कितनी

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  चुकी  है  अथवा  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  !

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा

 :  और  उड़ीसा  में  श्री  जगन्नाथ  मन्दिर  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारक  है  और

 वर्ष  1987-88  के  लिए  इसके  रासायनिक  संरक्षण  भौर  उद्यान  सम्बन्धी  कार्यों  के लिए

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  6,36,720  हपए  की  राशि  रखी  गई  है  ।

 द्वितीय  राष्ट्रोय  खेलों  के  लिए  केरल  को  केखर  से  आवंठन

 828.  भ्री  मल्लापललो  रामचन्द्रन  :

 क्री  टी०  बशीर  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  राष्ट्रीय  खेल  आयोजित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  राज्य  को

 आवंटित  की  गई  कुल  धनराशि  का
 ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  उक्त  राज्य  को  कोई  विशेष  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  घनराशि  का  सही  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाए

 (a)  प्रस्तावित  स्थानों  त्रिचूर  और  कालीकट  में

 स्टेडियम  बनाने  और  अन्य  बनियादी  स॒विधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केरल  राज्य  द्वारा  मांगी  गई
 घनराशि  का  ब्यौरा  कया  और

 खेलों  के  वास्तविक  संचालन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  कितनी  राशि  आवंटित  करने
 का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  श्षीर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास  विभागों
 में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  द्वितीय  राष्ट्रीय  खेलों  के  आयोजन  के  लिए  संघ
 सरकार  द्वारा  केरल  राज्य  के  लिए  कोई  अलग  से  आवंटन  नहीं  किया  गया  है

 भारत  सरकार  ने  अब  तक  केरल  सरकार  को  द्वितीय  राष्ट्रीय  खेलों  के  आयोजन  से
 संबंधित  स्टेडियमों  के  निर्माण  तथा  अन्य  खेल  अवस्थापना  के  सजन  के  लिए  1.85  करोड़  रुपये  का

 अनुदान  मंजूर  किया

 हां  । हु

 केरल  सरकार  ने  भश्रस्तावित  स्थानों  पर  द्वितीय  राष्ट्रीय  खेलों  के  आयोजन  के  लिए
 स्टेडियमों  तथा  अन्य  अवस्थापना  के  निर्माण  के  लिए  9.50  करोड़  रुपए  की  सहायता  मांगी  थी  ।

 केरल  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  द्वितीय  राष्ट्रीय  खेलों  के  आयोजन  पर  होने
 बाले  संभावी  खवं  और  उमपते  होते  वाली  संभावी  आप  के  ठोस  प्राककलन  भेज  इस  प्रयोजन  के

 लिए  केरल  सरकार  से  ऐसे  प्रावकलन  प्राप्त  होते  पर  ही  संघ  सरकार  की  सहायता  के  बारे  में  मामले
 पर  विचार  किया

 जनरल  ड्यूटी  मेडिकल  आफीसरों  डी०  एम०  के  संबंध  में  चौथे
 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्पान्वित  करना

 829.  श्री  उत्तम  राठोड़  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  जनरल  ड्यूटी  मेडिकल  आफिसरों

 एम०  अन्य  ग्रेडों  के  डाक्टरों  के  लिए  चौथे  वेतन  आयोग  ने  किन  वेतनमानों  की  सिफारिश
 की

 क्या  इन  वेतनमानों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उन्हें  कार्यान्वित  करने  में  हुए  विलम्ब  के  क्या  कारण

 नये  ठेतनमानों  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड )  :  केन्द्रीय
 स्वास्थ्य  सेवा  सहित  विधिस्न  ग्रेडों  क ेचिकित्सा  अधिकारियों  के  लिए  चौथे  वेतन  आयोग  द्वारा  संस्तुत
 बेतनमानों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 चौथे  वेतन  आयोग  ने  जिन  वेतनमानों  की  सिफारिश  की  है  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के
 लिए  स्वीकार  करने  संबंधी  सरकार  का  निर्णय  13  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 किया  जा  चुका

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 केन्द्रीम  स्वास्थ्य  सेवा  के  भ्रधिकारियों  के  वेतनमान

 क्रम  पद  नाम  वेतनमान  चौथे  वेतन  आयोग

 संख्या  द्वारा  संस्तुत

 1.  चिकित्सा  अधिकारी  रुपए

 2.  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  3000-100-3500-125-4500  रुपये

 3.  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  3700-12 5-4700-150-5000  रुपए

 4.  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  4500-150-5700  रुपए

 5.  विशेषज्ञ  )  3000-100-3500-125-5000  रुपए
 तथा  लोक

 6.  सह-प्रोफेसर  3700-125-4700-1  50-5000  रुपए

 7.  विशेषज्ञ  प्रेड  (1)  4500-150-5700  50-5700  रुपए

 8.  सुपरटाइम  ग्रेड  5900-200-6700  रुपये

 9.  सुपरटाइम  ग्रेड  1)  5900-200-6700  रुपए

 10.  स्वास्थ्य  सेवा  अपर  महानिदेशक  7300  रुपए

 11.  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  _8000
 रुपये

 ब्रिटेन  की एफ०  आर०  सी०  एस०  डिश्रो  के  लिए  मद्रास  में  प्रशिक्षण

 830.  श्री  उत्तम  राठोड़  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हे

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  में  एक  अस्पताल  ब्रिटेन
 की  एफ०  आर०  सी०  एस०  डिग्री  के

 लिए  प्रशिक्षण  दे  रहा

 यदि  तो  सरकार  तथा  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  ने  इस  प्रशिक्षण  के  लिए  मंजूरी  दी
 भौर
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 क्या  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  इस  प्रकार  प्राप्त  की  गई  एफ०  आर०  सी०  एस०
 डिग्री  की  मान्यता  देती  है  ?  .

 स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  ऐसी
 कोई  सूचना  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं
 उठत

 ब्रिटेन  से  11  1978  के  बाद  प्राप्त  एफ०  आर०  सी०  एस०  की  उपाधि  को

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  से  मान्यता  प्राप्त  नहीं

 बम्धघई  से  पणजी  के  लिए  तीज्न  यात्री  बोट  सेवा

 831.  प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोंकण  के  पश्चिमी  तट  पर  बम्बई  से  पणजी  के  लिए  तीक्र  यात्री  बोट

 सेवा  शुरू  करने  के  बारे  में  मंसस  सत्यगिरि  शिपिंग  कम्पनी  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  हे  दी  और

 यदि  तो  कोंकण  तट  पर  यह  शिपिंग  सेवा  कब से  प्रारम्भ  की  जायेगी  7?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  )  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्रालय  ने  बंत्रई  और  पणजी  के  बीच  एक  तेज  नौका  सेवा  प्रारंभ  करने  के  लिए  मंससं  सत्यगिरि  शिपिंग

 कम्पनी  के  दो  उच्च  गति  की  यात्री  नौकाओं  की  खरीद  के  प्रस्ताव  को  कतिपय  निर्दिष्ट  शर्तों  की  पूर्ति
 करने  की  शर्ते  पर  22  1987  को  अनुमोदित  कर  दिया  है  ।

 इस  कम्पनी  द्वारा  सेवा  शुरू  करना  उसके  द्वारा  निर्दिष्ट  शर्तों  के  अनुपालन  पर  निर्भर

 होगा  ।

 डांससं  टु  बायलाट  फेस्टोवलਂ  शीर्षक  से  समाचार

 832.  श्रोमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1987  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  डांससे

 ट  बायकाट  फेस्टीवलਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  आरकेस्ट्रा  टीम  को  अन्तिम  समय  में  शामिल  नहीं  किया

 गया  था  और  उसके  स्थान  पर  दल  में  कुछ  अन्य  नतंक  शामिल  किये  गये  थे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 क्या
 जिन  नये  नतंकों  को  टीकों  क  होने  के  लिए  कहा  गया  था  उन्होंने

 योगिता  में  भाग  लिया  था  और  विजयी  हुए  थे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :  जी  हां  ।

 से  एक  विवरण  संलग्त  हैं  ।
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 विवरण

 केरल  राज्य  के  1]  नतेक  भौर  8  सहगायक  की  एक  टीम  6  1987  को  राष्ट्रीय  युवा
 सांस्कृतिक  महोत्सव  में  भाग  लेने  के  लिए  दिल्ली  भेजी  गई  टीम  का  नेतृत्व  केरल  राज्य  युवा
 कल्याण  बोड  के  लोक  सम्पर्क  अधिकारी  श्री  सी०  जी०  विजय  राघवन  ने  किया  टीम  ने

 नामक  नृत्य  किया  चयन  समिति  के  न्यायधीशों  की  सलाह  पर  को  इस
 शर्ते  पर  चुना  गया  कि  सहगायकों  की  संख्या  कम  की  जाएगी  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  रिकार्ड  किए
 गए  संगीत  की  कैसेट  टेपों  की  सहायता  से  प्रदर्शन  करने  वालों  की  संख्या  बढ़ाई  जायेगी  ।

 न्यायाधीशों  का  यह  विचार  था  कि  टीम  में  सहगायकों  की  संख्या  प्रदर्शन  करने  वालों  की  संख्या
 के  अनुपात  में  कहीं  अधिक  थी  और  यदि  प्रदर्शनकारियों  की  संख्या  बढ़ाई  जाएगी  तो  का

 विषय  बढ़ाया  जाएगा  ।  तदुनुसार  केरल  सरकार  को  निर्देश  जारी  कए  गए  थे  ।  परन्तु  नृत्य  प्रशिक्षक
 श्रीमती  गिरिजा  चन्द्रन  ने  इस  बात  में  सहयोग  नहीं  जब  तक  कि  सभी  सहगायक  जो  उनके  साथ

 1987  में  दिल्ली  गये  को  टीम  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  ।  युवा  सेवाएं  और
 केरल  ने  उन्हें  लिखित  रूप  में  सूचित  किया  कि  पृष्ठभूमि  के  संगीत  को  रिकार्ड  करने  के  प्रबन्ध

 किए  जाएं  और  20  1987  से  पहले  पूरी  ड्रंस  रिहसंल  का  प्रबन्ध  भी  किया  परन्तु  20
 1987  को  कोई  भी  भाग  लेने  वाला  रिकाडिग  और  रिहसंल  के  लिए  नहीं  आया  ।  दूसरी  ओर

 श्रीमती  चन्द्रन  ने  केरल  के  माननीय  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  कर  परन्तु  न्यायालय  ने

 स्थगन  आदेश  जारी  करने  से  मना  कर  दिया  ।  चूंकि  लसी-अन्जली  की  टीम  के  सदस्य  नहीं  आए  थे

 इसलिए  उन्हें  नहीं  भेजा  गया  था  ।  इसके  स्थान  पर  केरल  सरकार  द्वारा  5  प्रतिभाशाली  एक

 नृत्य  मास्टर  और  ग्रुप  नेता  सहित  एक  छोटी  टीम  भेजी  गई  थी  ।  ये  सभी  नतेंक  प्रतिभाशाली  नतेंक
 और  केरल  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  से  प्रतिभाਂ  प्राप्त  उन्होंने  विभिन्न  विश्वविद्यालयों

 ओर  अन्य  प्रतियोगिताओं  और  महोत्सवों  में  पुरस्कार  प्राप्त  किये  तदनुसार  उन्हें  रूस  में  भारतीय

 महोत्सव  में  एक  प्रदर्शक  के  रूप  में  मंज्री  देने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।

 दिल्ली  के  सरकारी  अस्पतालों  में  एम्बुलेन्स  गाड़ियों  की  उपलब्धता

 833.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :

 क्रो  डी०  एन०  रेड्डो  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  का  ध्यान  उन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिनमें  बताया  गया  है

 कि  जो  एम्बुलेंस  गड़ियां  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  को  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  ले  जाने  केਂ

 लिये  आई  उनमें  से  अधिकांश  रोगी  को  ले  जाने  के  लिये  गन्दी  और  पर्याप्त  उपकरणों

 से  युक्त  नहीं  पाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  के  निवासियों  को  किसी  भी

 सरकारी  अस्पताल  से  मुश्किल  से  ही  कभी  कोई  एम्बुलेंस  गाड़ी  मिल  पाती  है  और  उन्हें  गैर  सरकारी

 एम्बुलेंस  गाड़ियों  पर  निभर  रहना  पड़ता  और
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 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  :  और

 खान  अब्दुल  गफ  गाने  एम्बुलेन्स  न  देने  संबंधी  रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  ।
 अखिल  भारतीय  भा  न  संस्थान  ने  यह  बताया  है  कि  रोगियों  के  आंतरिक  स्थानांतरण  के  लिए
 उनके  पास  चार  ए  बु  1  एक  बेड़ा  इनमें  से  एक  एम्बुलेंस  थ्रापात  स्थिति  के  लिए  रखी  रहती
 है  और  यह  एग्बुलेंस  खान  अब्दुल  गफ्फार  खां  को  लाने  के  लिए  भेजी  गई  थी  ।  इस  एम्बुलेन्स  जिसे

 अन्यथा  बहुत  ही
 अच्छी  हालत  में  रखा  जाता  वातानुकूलन  की  सुविधा  नहीं  थी  ।  खान  अब्दुल

 गफ्फार  खां  को  लाने  के  लिए  वातानुकलित  सुविधा  वाली  एम्बुलेंस  मंगवानी  पड़ी  ।

 सौर  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  दुष्टांत  नहीं  आया  है  ।

 भारतोय  माल  बाहक  जहाज  में  आग  लगने  के  कारण

 834.  थरो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ।  1987
 को  फ्रांस  के  पश्चिमी  घाट  पर  भारतीय  माल  वाहक  जहाज

 इंडियन  एक्सप्रेसਂ  में  आग  लग  गई

 यदि  तो  कया  आग  लगने  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 आग  से  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  क्या  फ्रांस  सरकार  ने  जहाज को  ब्रेस्ट  पत्तन

 की  ओर  बढ़ने  की  अनुमति  दी  है

 (४)  यदि  तो  उस  स्थान  का  नाम  क्या  है  जहां  जहाज  ले  आया

 यदि  तो  उस  स्थान  का  नाम  क्या  है  जहां  इस  जहाज  पर  लादे  गये  माल  को  ले

 जाया  ओर

 क्षति  के  लिए  उत्तरदायी  थ्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहों  उठते  ।

 पश्चिमोत्तर  बिहार  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 835.  भरी  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  सानव  संसाधन  थिक्लास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमोत्तर  बिहार  में  कोई  केन्द्रीय  विद्यालय  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  गोपालगंज  फार  पूर्वी  पश्चिमी
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 घम्पारन  तथा  अन्य  निकटवर्ती  जिलों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  गोपालगंज  में  यह  विद्यालय  कब  तक  खोला  जाएगा  ब्ौर  इस  पर  व्यय  की
 जाने  वाली  अनुमानित

 धन  राशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्य  में  महसूस  की  जा  रही  कठिनाइयों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  बिहार  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 गोपालगंज  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के
 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 ऋ०  सं०  विहार  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 1  2

 1,  बी०  सी०  सी०  कोयला  जिला  धनबाद  ।

 2.  पुरानी  डी०  वी०  एस०  घनबाद  ।

 3.  बोकारो  नं०  1,  बोकारों  स्टील  जिला

 4.  बोकारो  नं०  2,  बीकारो  स्टील  जिला  घनबाद  ।

 5.  बरौनी  नं०  1,  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  जिला  बेगूसराय  ।

 6.  बरौनी  नं०  2,  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  बरोनी  रिफाईनरी  जिला

 बेगूसराय  ।

 .  जिला  गिरिदाह  ।

 8.  सैन्द्रल  कोलाफील्डज  कारो  स्पेशल  पी०  ओ०  सनडे  जिला

 9.  हजारीबाग  ।

 10.  जिला  हजारीबाग  ।

 11.  बी०  एस०  एफ»  ट्रेनिंग  सेन्टर  एण्ड  मारु  हजारीबाग  ।

 12.  रामगढ़  कंन्ट  जिला  हजारीबाग  ।

 13.  बागेश्वरी  गया  नं०  4।

 14.  गया  नं०  2,  ए०  एस०  सी०  सेन्टर  गया  ।

 15.  पियारटिज  फास्फेट्स  एण्ड  केमिकल  लि०  जिला  रोहतास  ।

 ~
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 16.  दानापुर  कट  ।  (17)  समस्तीपुर  ।

 17.  जिला  सिहभूम  ।

 18.  हिन्दुस्तान  कॉपर  पी०  ओ०  सिहभूम  ।

 19.  जिला  सिहभूम  ।

 20.  जिला  मोंघीर  ।!

 21.  जवाहर  पी०  ओ०  जिला  सीतामढ़ी  ॥)

 22.  ककर  पटना  ।

 23.  पी०  ओ०  ।

 24.  हैवी  इन्जीनियरिंग  कारपोरेशन  नं०»  1,  जगन्नाथ  रांची  ।

 25.  इन्जीनियरिंग  नं०  2,  रांची  ।

 26.  पी०  ओ०  जिला  रांची  ।

 27.  सेन्ट्रल  कोलाफील्डज  डाकरा  उत्तर  कर्णपुरा  पी०  ओ०

 जिला  रांची  ।

 28.  एयर  फोर्स  सिहारसी  ।

 29.  जी०  पी०  सी०  आर०  पी०  एफ०  मेकमहघाट  ।

 30.  गोविन्दपुर  जिला  धनबाद  |

 31.  भुली  टाऊनशि
 जिला  धनबाद  ।

 32.  चन्दरपुर  थर्मल  पावर  जिला  गिरिदाह  ।

 33.  सेन्द्रल  कोलाफाइड  लि०  रांची  ।

 34.  केडला  नगर  दक्षिण  पी०  ओ०  केडला  अंडग्राऊंड  जिला

 बाग  ।

 35.  अरगादा  गिडी  सैन्ट्रल  कोलाफील्डज  लि०  पी०  ओ०  गिडी
 “5

 जिला  हजारीबाग  ।

 36.  मेथोन  दामोदर  वेली  पी०  भो०  जिला  धनबाद  ।

 37.  रांची  ।

 38.  बिहार  ।
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 39.  बिहार  ।

 40.  पी०  ओ०  जिला

 41.  बोकारो  थर्मल  पावर  जिला  गिरिडाह  ।

 42.  लखी  जिला  बेगुसराय  ।
 िेबसससससलारॉ-3ा--त+_तनन्  कमाभत-तम 5

 दिल्ली-लखनऊ-गो  रखपुर-छपरा-बरोनो  रेलवे  लाइम  को  वोहरो  करना

 836.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-छपरा  बरौनी  रेलवे  लाइन  को  दोहरी  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  कुल  परिव्यय  कितना  है  भर  इस  पर
 अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई

 इस  रेलवे  लाइन  को  दोहरी  करने  में  हो  रही  कठिनाइयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सम्पूर्ण  रेल  मार्ग  कब  तक  दोहरा  कर  दिया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  ओर  इस  मार्ग  के

 लिखित  खण्डों  पर  दोहरी  लाइन  मौजूद  है  :

 (1)  दिल्ली-कानपुर

 (2)  बरेली-लखनऊ

 2.  1987-88  के  बजट  में  निम्नलिखित  दोहरी  लाइनों  को  अनुमोदित  किया  गया  है  :

 खण्ड  लागत  87-88  में  परिव्यय
 रुपयों

 कानपुर-लखनऊ
 48.58  1.10

 मुरादाबाद-रामपुर
 20.72  0.90

 पितौं  जिया-समस्तीपुर  |
 बछवाड़ा-बरौनी  |

 19-20  3.00

 अीननीन  नल  नमीनीीीनीीदणदी6ई&2तू<ग2गब€<₹२नफनइफइफ्  घ  2  ध।ििीओओण3।ज

 और  भारी  माल  यातायात  वाले  नाजुक  खण्डों  पर  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  कार्य

 यातायात  की  आवश्यकताओं  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  किया  जा  रहा  सुझाये  गए

 समूचे  मार्ग  पर  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  फिलहाल  कार्यक्रम  नहीं  बनाया  गया
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 अनुवाद ]
 अन्तर्देशीय  जहाजरानी  का  विकास  करने  के  लिए  बजरों  शोर  नौकाओं  की  खरीद

 837.  थी  ए०  चाल्से  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अन्तर्देशीय  जहाज  रानी  का  विकास  करने  के  लिए  अन्य  देशों  से  पुराने  बजरे
 ओऔर  नौकाएं  खरीदने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्त्री  राजेश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टायर  आयात  को  दोर्घावधिक  योजना

 838.  श्री  एच०  एन०  नन््जे  गोड़  :

 क्रो  जी०  एस०  बसवराजू  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  स्वदेशी  टायर  निर्माताओं  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए
 आयात  की  एक  दीर्घावधिक  योजना  तंयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  भौर  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्रालय  ने  उद्योग  जो  टायर  उद्योग  में  वितरण  और  मूल्य-निर्धारण  से
 संबंधित  मंत्रालय  का  सावंजनिक  और  गंर  सावेजनिक  क्षेत्र  में  परिवहन  प्रचालकों  को  टायरों  की
 सप्लाई  पर  प्रतिबंध  और  मूल्य  में  अक्सर  वृद्धि  क ेकारण  हो  रही  कठिनाइयों  की  ओर  ध्यान  दिलाया

 है  और  उद्योग  मंत्रालय  से  उपचारी  उपाय  करने  का  अनुरोध  किया  है  जिसमें  यदि  आवश्यक  समझा

 जाए  तो  आयात  करना  भी  शामिल

 ईराडो  आयोग  की  रिपोर्ट

 839.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :
 डा०  बी०  बेंकटंश  :

 थी  चित्त  महाता  :

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रावी  और  ब्यास  नदियों  के  जल  के  बटवारे  के  बारे  में  ईराडी  भायोग  द्वारा  क्या

 सिफारिशें  की  गई
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 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  आयोग  की  रिपोर्ट  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  भी  भेजी  गई  और

 यदि  तो  उस  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  अधिकरण  को  यथा  निर्दिष्ट  पंजाब  व्यवस्थापन
 के  पैरा  9.1  तथा  9.2  के  अनुसार  रावी  और  व्यास  जल  से  संबंधित  मामलों  के  सत्यापन  तथा
 न््याय-निर्णयन  पर  अधिकरण  के  निष्कर्ष  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 निर्देश  की  मद  सं०  1  के  संदर्भ  में

 व्यवस्थापन  का  पैरा  9.1)
 भधिकरण  के  सत्यापन  का  निष्कर्ष

 1  1985  को  तीन  भागीदार  राज्यों  के  किसानों  तथा  अन्य  उपभोगी
 प्रयोक्ताओं  द्वारा  प्रयोग  की  गई  जल  को  मात्रा  निम्नवत्  थी  :

 पंजाब  :  3.106  मि०  ए०  फु०  1981  के  समझौते  की  धारा  (11)  के
 अन्तगंत  भर  उसके  अश्यधीन  राजस्थान  द्वारा  अनुज्ञय  0.352  मि०  ए०

 फु३  शामिल  है  परन्तु  इसमें  विभाजन  पूर्व  का  1.98  मि०  ए०  फु०  तथा
 साथ  ही  शाह  नहर  कैनाल  क्षेत्रों  में  0.32  मि०  ए०  फु०  का  उपयोग
 शामिल  नहीं  ।

 हरियाणा  ;  1.620  मि०  ए०  फु०

 राजस्थान  :  4.085  मि०  ए०  फु०  आंकड़े  में  विभाजन  पूर्व  का  1.11  मि०

 ए०  फु०  का  उपयोग  शामिल  नहीं  ।

 संदर्भ  की  मद  सं०  2
 के  संदर्भ  में

 व्यवस्थापन  का  पैरा  9.2)

 उनके  अधिशेष  जल  में  हिस्सों  के  संबंध  में  पंजाब  भर  हरियाणा  के  दाबों  के  न्याय  निर्णयन

 पर  अधिकरण  के  विनिश्चय  तथा  किए  गए  आबंटन  निम्नवत्  हैं  :

 पंजाब  5.00  मि०  ए०  फु०

 हरियाणा  3.83  मि०  ए०  फु०

 अधिकरण  ने  निदेश  दिया  है  कि  रावी-व्यास  प्रणाली  में  किसी  भो  वर्ष  विशेष  में  जल

 उपलब्धता  में  उतार  चढ़ाव  होने  की  स्थिति  उपर्युक्त  दोनों  राज्यों  के  हिस्सों  में  उपर्यक्त  आधार

 पर  यथानुयात  वृद्धि  या  कमी  कर  दी  जाएगी  ।

 टिप्पणी  :  1981  के  समझौते  के  अन्तर्गत  अधिशेष  जल  में  निर्धारित  किए  गए  राजस्थान  का

 8.60  मि०  ए०  फु०  का  हिस्सा  तथा  दिल्ली  जल  आपूर्ति  का  0.2  मि०  ए०  फु०

 का  हिस्सा  अप्रभावित  परन्तु  दिल्ली  की  मौजूदा  0.2  मि०  ए०  फु०  के

 अलावा  अतिरिक्त  आपूर्ति  की  मांग  को  अधिकरण  को  नि  दिष्ट  कार्य-क्षेत्र  से  बाहर

 होने  के  कारण  नामंजूर  कर  दिया  गया  था  ।
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 से  केन्द्रीय  सरकार  ने  अधिकरण  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  और  उसे  20
 1987  को  हरियाणा  और  राजस्थान  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  को  भी  अग्रेषित
 कर  दिया  ।  संबंधित  राज्य  सरकारों  ने  अभी  तक  अपनी  प्रतिक्रियाएं  व्यक्त  नहीं  की  हैं  ।

 शोरान  र  में  लोको  दोड़  और  कार्यशाला

 840.  श्रो  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  क्िः

 क्या  हाल  के  वर्षों  में  शोरानूर  स्थित  लोको  शेड  की  स्थिति  बहुत  खराब  हो  गई

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  शोरानूर  में  एक  बड़ी  कार्यशाला  प्रारम्भ  करने

 का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  जी  1982  में

 दक्षिण  रेलवे  की  बड़ी  लाइन  प्रणाली  का  पूर्णतः  ढडीजलीकरण  हो  जाने  के  कारण  शोरुवण्ण्र  में  भाष

 लोको  शेड  बन्द  कर  दिया  गया

 हां  ।

 दक्षिणी  क्षेत्र  में  चल  स्टार  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  कारखाना
 क्षमता  विद्यमान  है  ।  फिलहाल  शोरुवण्णूर  में  मरम्मत  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 841.  थभ्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  माल  ढलाई  के  लिए  उच्च  अश्व-शक्ति  (4000  अश्व-शक्ति  )  के  डीजल

 इन्जनों  को  आयात
 का  निर्णय  लिया  है

 इन  उच्च  अश्व-शक्ति  के  इनजनों  का  किसी  देश  से  आयात  किया  जाएगा  और  इनका

 मूल्य  कितना  होगा  और  इसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  और  यह  किस  प्रकार  उपलब्ध  कराई
 जायेगी  ओर  इस  सौदे  की  शर्तें  क्या  और

 इन  उच्च  अश्व-शक्ति  इन्जनों  की  प्रौद्योगिकी  के  आयात  तथा  बाद  में  उनके  वाराणसी
 और  अथवा  चितरंजन  स्थित  डीजल  इन्जन  तेयार  करने  वाली  वर्तमान  यूनिटों  में  उनको  अपनाने  के

 लिए  क्या  प्रबन्ध  करने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी  हां  ।  माल  गाड़ियों  के  कषंण
 के  लिए  20  अदद  पूर्णतः  एसेम्बल  किए  गए  तथा  10/20  अदद  खुले  पुर्जों  वाले  4000  अश्व  शक्ति  के
 डीजल  रेल  इंजनों  के  आयात  के  लिए  विश्व-निविदा के  प्रत्युत्तर  में  प्राप्त  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।
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 विश्व-निविदा  में  अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  प्र/प्त  करना  शामिल  है  जिसे  वाराणसी  स्थित

 किया

 रेल  इन्जन  कारखाने  में  बेहतर  किस्म  के  डीजल  रेल  इन्जनों  के  निर्माण  के  लिए  अपनाया
 जायेगा  ।

 एल्पमिनियम  उत्पादन  में  अत्यधिक  विद्युत  का  प्रयोग

 842.  भ्री  वाई०  एस०  महाजन  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  एल्यूमिनियम  उत्सादन  एककों  में  कनाडा  नावें  और  अन्य
 देशों  के  एल्यूमिनियम  एककों  की  तुलना  में  बदुत  अधिक  विद्युत  प्रयोग  होती  है  और  इससे  उत्पादन
 लागत  में  वृद्धि हो  जाती

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  एल्यूमिनियम  संयंत्रों  में  विद्युत  के  प्रयोग  में  बचत  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  भौर

 एल्यूमिनियम  की  उत्तादन  लागत  कम  करने  के  लिए  क्या  अन्य  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  श्लान  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  रामदुलारो  :
 भारतीय  एल्यूमिनियम  प्रद्रावकों  की  विद्युत  खपत  उत्तर  अमेरिका  तथा  यूरोप  के  प्रद्रावकों  की

 औसत  विद्युत  खपत  के  बराबर  लेकिन  भारत  में  उत्पादित  आदान  खास
 तौर पर  विद्युत  की  ऊची  दरों  तथा  विद्युत  की  पर्याप्त  एवं  लगातार  आपूर्ति  न  होने  के  अपेक्षाकृत
 महंगा  पड़ता  है  ।

 और  )  किसी  प्रद्गावक  में  विद्युत  की  खपत  प्रयुक्त  प्रौद्योगिकी  तथा  पर्याप्त  एवं

 लगातार  विद्युत  आपूर्ति  पर  निर्भर  करती  एल्यूमिनियम  उत्पादकों  द्वारा  बेहतर  नियंत्रण  तकनीक
 अपना  कर  विद्यत  खपत  कम  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०

 )  द्वाना  उड़ीसा  में  स्थापित  किया  जा  रहा  प्रद्रावक  नवीनतम  प्रौद्योगिकी|पर  आधारित  इसकी

 विद्युत  खपत  की  तुलना  आधुनिक  विदेशी  प्रद्गावकों  से  की  जा  लगातार  विद्युत  आपूर्ति

 सुनिश्चित  करने  के  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  द्वारा  निजी  बिजलीघर  लगाया

 जा  रहा  यह  कंपनी  पुराने  सोडरबगं  वर्टीकल  स्टड  सिस्टम  के  कार्य  में  सुधार  के  लिए  विभिन्न

 परीक्षण  कर  रही  जैसे  एनोड  के  प्रभाव  के  निर्धारण  हेतु  माइक्रोप्रोसेसेस  का  लिथियम

 कार्बोनिट  का  एल्यूमिना  कैल्साइनस  में  आशोधन  भादि  ।

 लघु  इस्पात  संयंत्रों  क ेलिए  लाइसेंस  देने  संबंधों  मार्ग  निर्देश

 की  कुपा 843.  भ्री  वाई०  एस०  कया  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बत

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  माइल्ड  स्टील  की  बढ़ती  मांग  को  प्रूर  करने  के  लिए  लघु  इस्पात

 संयंत्रों  क ेलिए  लाइसेंस  देने  संबंधी  मार्गनिर्देशों
 में  संशोधन  कर  रही

 क्या  सरकार  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  सक्षमता  में  सुधार  लाने  हेतु  कतिपय  अनिवारयें

 आधुनिकीकरण  उपाय  करके  विद्यमान  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  सुविधाओं  को

 उदार  बनाने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  कर  रही
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 क्या  सरकार  ने  नए  मार्ग-निर्देशों  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्योरा  क्या  है  और  इन  नए  मार्गनिर्देशों  का  कया  प्रभाव  पड़ने  की  आशा

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  विद्यमान  लघु  इस्पात  संयंत्रों  में

 नवीनतम  प्रौद्योगिकी  और  उपकरण  होने  त्राहिए  जिससे  बिजली  के  उपयोग  और  मानवशक्ति  के
 उपयोग  में  काफी  कटौती  और

 यदि  तो  लघु  इस्पात  संयंत्रों  को  सक्षमता  बनाने  को  सनिश्चित  करने  हेतु  सरकार
 का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  माखन  लाल  :  से  लघ  हृस्पात  कारखानों  की
 क्षमताभों  के  विस्तार  सहित  इस्पात  उद्योग  को  अद्योगिक  लाइसेंस  प्र  संबंधी  मार्गंदर्शी
 सिद्धान्तों  की  समीक्षा  की  जा  रही  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  भविष्य  में  इस्पात  की  मांग  और

 उपलब्धता  के  अनमानों  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 और  (=)  वंद्युत  इस्पात  निर्माण  में  उपलब्ध  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  अपना कर  लघु
 इस्पात का  रखानों  के  भाधुनिकीकरण  के  लिए  उपायों  का  पता  लगाने  हे  तु  एक  दल  का  गठन  किया
 गया  है  ।  लघु  इस्पात  कारखानों  में  प्रौद्योभिकी  के  उन््तयन  से  बिजली  की  खपत  में  पर्याप्त  कमी  आने

 की  सम्भावना  है
 ।

 भाड़  का  कम्प्यटर  द्वारा  निर्धारण

 844,  भ्री  वाई०  एस०  महाजन  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  पिछले  चार  वर्षों  से  भाड़े  का  कम्प्यूटर  द्वारा  निर्धारण  करने  पर  विचार  कर

 रही  है  और  उसे  इस  सम्बन्ध  में  पश्चिमी  जर्मनी  और  राष्ट्रीय  आसूचना  केन्द्र  से  प्रस्ताव  भी  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  क्या  इन  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  किया

 मूल्यांकन  करने  वाली  एजेंसी  का  नाम  वधप्रा  और

 इस  उद्योग  के  बारे  में  यदि  कोई  अन्तिम  निर्णय  लिया  गया  है  तो  वह  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  माल  गाड़ी  परिचालन  सूचना
 प्रणाली  ओ०  आई०  के  कम्प्यूटरीकरण  की  परियोजना  को  1982-83  में  मंजूरी  दी  गयी
 थी  ।  भारतीय  रेलों  द्वारा  विस्तृत  परियोजना  प्रलेख  परामशंदाताओं  नामतः  कनाडा  के  मँससे  केनेक

 और  पश्चिम  जमंनी  के  मंसस  की  सहायता  से  1982  में  तैयार  किया  गया
 एन०  आई०  सी०  से  एक  प्रस्ताव  1987  में  प्राप्त  हुआ

 से  एन०  आई०  सीਂ  से  प्राप्त  प्रस्ताव  की  रेल  सूचना  प्रणाली  केन्द्र  द्वारा  जांच  की
 जा  रही  है  और  एन०  आई०  सी०/इलैक्ट्रोनिक  विभाग  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 लघु  इस्पात  संयंत्रों  को  हानि

 845.  श्लोमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 )  क्या  लघु  इस्पात  संयंत्रों  को  निरन्तर  हानि  होने  के कारण  संकट  उत्पन्न  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  माखन  लाल  :  ओर  लघु  इस्पात  कारखानों
 के  सामने  आा  रही  समस्याओं  के  संबंध  में  भारत  की  इस्पात  भट्टी  एसोसिएशन  तथा  भारत  के

 इंजीनियरी  उद्योगों  के  महासंध  ने  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  यह  अभ्यावेदन  किया  गया  है  ।
 कि  आदानों  की  लागत  में  बढ़ोतरी  होने  तथा  इस्पात  पिण्डों  के  विक्रय  मूल्य  में  गिरावट  आने  से  लघु
 इस्पात  कारखाने  नकद  घाटा  उठा  रहे  हैं  |

 स्क्रप  के आयात  पर  उद्ग्रहणीय  सीमा  शुल्क  को  4  1986  से  5  प्रतिशत

 मूल्यानुसार  कम  कर  दिया  गया  है  »र  आयात  में  वृद्धि  करके  लघु  इस्पात  कारखानों  को  पर्याप्त  मात्रा

 में  स्प्रैप  उपलब्ध  कराया  गया  है  ।

 लघु  इस्पात  उद्योग  के  आधनिकोकरण  के  लिए  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  से  सहायता

 846.  श्रीमतो  बसवराजेश्वरी
 क्री  एच०  एन०  नन्ज  गोड़ा
 श्री  जी०  एस०  बसवराज

 क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  भारत  में  लघु  इस्पात  एककों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए
 सहायता  देने  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  कया  विभिन्न  एजेंसियों  के  प्रतिनिधियों  के  एक  उच्च-स्तरीय  भारतीय
 प्रतिनिधिमण्डल  ने  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  देशों  का  दोरा  किया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  इस  संबंध  में  कोई  समझोता  किया
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  समझोते  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 जाएगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  माखन  लाल  :  से  सरकारी  अधिकारियों

 तथा  भारतीय  स्टील  फर्नेस  एसोसिएशन  के  प्रतिनिधियों  का  एक  भारतीय  इस्पात  प्रतिनिधिमण्डल

 यूरोपीय  आशिक  समुदाय  के  निमंत्रण  पर  1987  में  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  कुछ  देशों  के

 दौरे  पर  गया  था  ताकि  इन  देशों  में  इस्पात  बनाने  की  प्रचलित  विद्युत  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  सके  ।  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा  सरकार  को  रिपोर्ट  पेश  करने  के  बाद  ही  भागे

 फी  कारंवाई  की

 कालोकट  में  केन्नान्र  स्टेशन  के  निकट  रेल  दुघंटना

 847.  श्रीमती  बसबराजश्वरो  :

 क्री  एस०  पलाकों  ड्रायूड  :
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 क्या  रेल  सनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  8  जुलाई  को  कालीकट  में  केननानूर  स्टेशन  के  निकट  एक  माल  गाड़ी  के  ठीक  प्रकार
 से  न  जुड़े  डिब्बों  क ेमालवार  एक्सप्रेस  से  टकरा  जाने  से  30  लोग  घायल  हो  गए

 यदि  तो  क्या  1987  के  पहले  सप्ताह  में  यह  दूसरी  दुघंटना  हुई

 यदि  तो  बया  इन  दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  8  1987  को  जब

 कण्ण्र  स्टेशन  के  मंगलोर  छोर  पर  523  डाउन  के  खाली  कोचिंग  रेक  में  इन्जन  जोड़ा  जा  रहा
 तब  रेक  लुढ़क  कर  ब्लाक  खण्ड  में  चला  गया  था  और  29  डाउन  तिरूवनन्तपुरम-मंगलोर

 एक्सप्रेस  से  टकरा  गया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  2  व्यक्ति  गम्भीर  रूप  से  हो  गये  थे  और

 20  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  आई  थीं  ।

 जी  नहीं  ।  यही  एकमात्र  दुर्घटना  थी  ।

 से  जी  यह  दुघंटना  इन्जन  जोड़ते  समय  खाली  रेक  को  धक्का  लगने  के
 कारण  हुई  थी  ।

 सड़क  दुघंटनाएं

 848.  थ्ीसतो  बसवराजेश्बरी  :
 श्री  नारायण  चोबे  :
 चोधरी  राम  प्रकाश  :

 श्री  डी०  पी०  जदेजा  :
 थी  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :
 क्री  जी०  एस०  बसवराज्  :

 पफया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सड़क  दुघंटनाओं  से  प्रति  वर्ष  कई  हजार  लोग  मारे  जाते

 क्या  विकसित  देशों  में  होने  वाली  दुघंटनाओं  की  तुलना  में  इस  देश  में  प्रति  10,000
 बाहनों  पर  दुर्घटना  की  दर  तीन  गुना  अधिक  तथा  मृत्यु  दर  लगभग  गुना  अधिक

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 क्या  सड़क  दुघेटनाओं  में  कमी  लाने  के  लिए  किसी  ठोस  कार्यक्रम  पर  विचार  किया  गया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेश  भारत  में  सड़क
 दुर्घटनाओं  में  मुत  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार
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 वर्षे  मृत  व्यक्तियों  की  संख्या

 1984  34722

 1985  39047

 1986  40590

 वर्ष  1984  के  दौरान  भारत  और  कुछ  विकसित  देशों  में  प्रति  10,000  वाहन  सड़क

 दुर्घटनाओं  और  मृत्यु  के  तुलनात्मक  आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 देश  प्रति  10,000  वाहन  प्रति  10,000  वाहन
 दुर्घटनाओों  की  संख्या  मृत्यु  की  दर

 भारत  278.8  50.5

 जमंनी
 115.3  5.3  3.3

 फ्रांस  66.5  3.9

 ग्रेट  ब्रिटेन  128.2  (1983  2.9  (1983

 संयुक्त  राज्य  1177  (1983  23.5  (1983

 सड़क  दुघंटनाओं
 के  मुख्य  कारण  हैं--मानव  की  वाहनों  में  यात्रिक  गड़बड़ी  और

 खराब  सड़क  ।

 और  दुघंट  नाओं  को  कम
 फरने

 की  प्रक्रिया  में  मदद  पहुंचाने  की  पुष्टि  से  कानूनी

 उपबंधों  को  सख्त  बनाने  के  लिए  लोक  सभा  में  11-5-87  को  पेश  किए  गए  मोटरयान

 1987  में  निम्नलिखित  बातों  को  शामिल  किया  गया

 (1)  मान्यता  प्राप्त  प्रशिक्षण
 स्कूल

 में  निर्धारित  प्रशिक्षण  के  बाद  ही  परिवहन  वाहन  चलाने

 का  ड्राइविंग
 लाइसेंस  जारो  करना  ।

 (2)  ड्राइविंग
 लाइसेंस  के  हर  बार  नवीकरण  पर  फिटनेस  प्रमाणपत्र  ।

 (3)  जान  लेवा  दुंटनाओं  में  शामिल  चालक  का  रिएक्शन  टेस्ट  ।

 (4)  वाहनों  के  नाजुक
 पु  जाँ  के  संबंध  में  मानक  निर्धारित  करना  ।

 (5)  परिवहन  वाहनों  की  आयु-सीमा  नियत  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  समर्थ

 अधिकार  ।

 (6)  ग्रातायात  सुरक्षा  और  प्रदूषण  नियंत्रण  मानकों  तथा  जोखिम  और  विस्फोटक

 सामग्री  की  दुलाई  के  मानक  का  उल्लंघन  करने  पर  कठोर  कारंवाई  ।
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 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद ने  अपनी  28-7-1987  की  पहली  बेठक  में  सड़क  सुरक्षा  स्कीमों
 की  योजना  क्रियान्वयन  और  निगरानी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  की  सड़क  सुरक्षा  परिषद
 गठित  करने  की  सिफारिश  की  है  जिसमें  ट्रेफिक  ४ंड  पोस्टों  द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पेट्रोलिंग  ट्रक
 पाकिंग  कम्पलेक्स  ओर  नगरों  के  बाहर  ट्रांसपोर्ट  नगर  बनाना  तथा  प्रशिक्षण  स्कूल  शामिल  है  ।

 भारत-पोलण्ड  तकनीकी  सहयोग

 849.  थ्रो  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  पोलैंड  सीसा  और  जिंक  जैसी  धातुओ ंके  क्षेत्र  में

 तकनीकी  सहयोग  करने  को  सहमत  हो  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उस  देश  को  घातुओं  का  निर्यात  करने  के  बारे  में  भी
 सहमति  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामढुलारी  :

 और  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  ने  खेतड़ी  कापर  कम्पलक्स
 के

 प्रद्रावक  के  कार्य-निष्पादन  और

 उत्पादित  तांबे  की  क्वालिटी  में  सुधार  1985  में  पोलेण्ड  की  मं०  इम्पैक्समेटल  के  साथ

 एक  करार  किया  था  ।  इस  करार  के  पोलैंड  के  तांबा  उद्योग  के  विशेषज्ञों  ने  हिन्दुस्तान  कापर

 लि०  को  तकनीकी  सहायता  दी  है  ।

 और  पोलंण्ड  को  घातुओं  के  निर्यात  के  लिए  कोई  करार  नहीं  नेशनल

 एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  से  पोल॑ण्ड  को  एल्यमिना  के  नियति  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  का  अध्ययन

 किया  जा  रहा  है  ।
 प्रोढ़  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  प्राधिकरण

 हल  कर  यंत्री 850.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बदाने  की  कृपा

 क्या  प्रौढ़  शिक्षा  के लिए  एक  राष्ट्रीय  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  इस  प्रस्तावित  रा  ष्ट्रीय  प्राधिकरण  के  क्या

 उद्देश्य  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा

 :  और  सरकार  ने  साक्षरता  मिशन
 ”

 सा०  के  नाम से  प्रौढ़

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  एक  व्यापक  कार्यक्रम  तेयार  किया  है  ।  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  मिशन  में  विभिन्न  स्तरों

 पर  एक  कारगर  प्रबन्ध  ढांचे  की  व्यवस्था  की  गई  इसके  ब्यौरों  की  जांच  की  जा  रही

 सिचाई  क्षमता  का  लक्ष्य

 851.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दोरान  सरकार  द्वारा  कितनी  अतिरिक्त  सिंचाई
 क्षमता  बढ़ाई  गई

 मध्यम  तथा  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कितनी  भूमि  की  सिंचाई  किए
 जाने  की  संभावना  और

 क्या  इस  अवधि  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  और  अब  तक  कितनी

 योजनाएं  पूरी  कर  दी  गई  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  सातवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  के दौरान

 सृजित  अतिरिक्त  भिंचाई  क्षमता  लगभग  4.41  मिलियन  हेक्टेयर  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दूसरे  वर्ष  की  समाप्ति  पर  क्षमता  का  प्रत्याशित
 सिंचित  संभावित  कुल  क्षेत्र  लगभग  64.17  मिलियन  हेक्टेयर  है  ।

 योजना  के  प्रथम  दो  वर्षो  में  4.74  मि०  हेक्टेयर  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  प्रत्याशित  उपलब्धि
 लगभग  4.41  मिलियन  हेक्टेयर  वृहद्  तथा  मध्यम  परियोजनाओं  से  उपलब्धि  अधिकांशतः
 निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  आंशिक  पूरा  होने  के  द्वारा  होती  लघु  सिंचाई  स्कीमों  के  संबंध  में

 सूचना  केन्द्र  में  नहीं  रखी  जाती

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  अनुसंधान  और  विकास  केमा

 852.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  के

 कांक्षी  प्रबोधन  कार्यक्रम  शुरू  किया

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  अमरीकी  विमान

 संगठन  के  साथ  कोई  करार  किया

 यदि  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  अपने  विभिन्न  इस्पात  संयंत्रों  में  तैयार

 किये  जाने  वाले  उत्गादों  में  सुधार  लाये  के  लाने  में  सोवियत  संघ  और  स्विटजरलैण्ड  जेसे  अन्य

 देशों  में  स्थित  फर्मों  के  साथ  भी  कुछ  समझौते  किये  और

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  माखन  लाल  :  हां  ।

 हां  ।

 के  अनुसंधान  एवं  विकास  तथा  अमरीका  में  एके  डेमिक  इंस्टिट्यूट्स  अमरीका ः  जे
 के  नेशनल  साइंस  फाउडेन्शन  की  मार्फत  तथा  इस्पात  प्रौद्योगिकी  पर  भारत-अमरीका

 हु  हा  कि  .  4
 सहकारी  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  अन्तगत  आपसी  हित के  क्षेत्र  में  सहयोगात्मक  अनुसंधान  कार्यक्रम  का

 कार्य  हाथ  में  लेने  पर  सहमत  हो  गये  हैं  ।  दो  विस्तृत  कार्यक्रम  विचाराधीन  हैं  ।  पहला  प्रक्रिया  धातुकम्म

 क्षेत्र  से सम्बन्धित  है  यथा  दूसरा  कार्यक्रम  उत्पाद  क्षेत्रਂ  से  सम्बन्धित
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 :  (9)  और  सेल  के  इस्पात  कारखानों  में  आाधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  करके

 सुधार  लाने  के  लिए  सेल  ने  सोवियत  रूस  के  मंससं  त्याज  प्रोमेक्सपोत॑  तथा  जापान  के  एन०  के०  के०
 के  लाथ  सहयोग  फरार  किये  हैं  ।  सेल  ने  स्विटजरलैण्ड  स्थित  किसी  भी  फर्म  से  कोई  करार  नहीं  किया
 है  ।  सौर्वियत  रूस  के  साथ  करार  अनुसंघान  एवं  विकास  कार्यकलापों  में  परामर्श  लेने  तथा  औद्योगिक
 अनुसंधान  एवं  विकास  काडर  के  प्रशिक्षण  का  लाभ  उठाने  के  लिए  किया  गया  स्टेट  आफ  भार्ट
 प्रौद्योशिक्री  में  सघार  लाने  और  दर्गापर  तथा  इसको  के  कारखानों  के  आधुनिकीकरण  में
 प्रौद्योगिकीय  परामर्श  प्राप्त  करने  के  लिए  जापान  के  एन०  के०  के०  के  साथ  सहयोग  करार  किया 6

 राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्ष्मों  को  केन्द्रीय  अं  शदान

 853.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  परिवहन  उपक्रमों  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकार  को  दी

 गईं  धनराशि  का  इस  समय  50  प्रतिशत  अंशदान  देती

 क्या  अब  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  केवल  उन्हीं  उपक्रमों  को  अंशदान  देने  का  है  जो
 लाभ  में  चल  रहे

 क्या  विशेष  रूप  से  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रम  संघ  की  पिछली  बेठक  में  कोई  ऐसा

 दि  पा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  पृंज  अंशदान  के  लिए  मानदंड  के  रूप  में  उपक्रमों  के

 कार्यकरण  में
 हुए  सुधार  को  ध्यान  में  रखना  और

 (a)  यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राजेश  :  जी

 से  ऐसे  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  जो  पर्याप्त  मुनाफा  कमाने  के  लिए  ठोस

 वाणिज्यिक  ढरें  पर  चल  रहे  केन्द्रीय  सरकार  का  पूंजी  अंशदान  देने  की  मौजूदा  स्कीम  जारी  रखने

 ह  ४  |  पिछड़े  और  सामावर्ती  क्षेत्रों  की  परिवहन  जरूरतों  के  हित  में  चुनींदा  भाधार  पर  भी

 पंजी  अंशदान  दिया  जाएगा  ।  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  के  संघ  के  तत्वावधान  में  राज्य  परिवहन
 उपक्रमों  के  मुख्य  कार्यपालकों  को  1987  में  आयोजित  बंठक  में  इस  निर्णय  को  क्रियान्वित  करने

 के  बारे  में  विचार  किया  इस  बेठक  में  अनेक  सुझाव  दिए  गए  जिसमें  इस  पूंजी  अंशदान  के  लिए

 कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  संबंधी  एक  मानदण्ड  बनाया  जाना  शामिल  इस  बारे  में  विस्तृत
 मार्गदर्शी  सिद्धांत  के  बारे  में  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 गांधोजी  केरल  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  मान्यता

 854.  श्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
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 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  किसी  विश्वविद्यालय  को  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध
 में  क्या  मानदण्ड  अपनाये  जाते  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  ससस््कृति  विभागों  सें  राज्य  मंत्री
 कृष्णा  :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  के  अंतगंत  ऐसा  कोई  प्रावधान

 नहीं  है  जिसके  द्वारा  किसी  राज्य  अधिनियम  के  अधीन  स्थापित  किसी  विश्वविद्यालय  को  भान्यत्ता
 प्रदान  की  जा  सके  |  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  की  धारा  के

 केन्द्रीय  स्रोतों  से किसी  भी  वित्तीय  सहायता  के  लिए  एक  नए  राज्य  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  द्वारा  उपयुक्त  घोषित  किया  जायेगा  ।  गांधीजी  बिश्वविद्यालय  को  वि०  अ०  आ०

 द्वारा  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  नहीं  किया  गया  है  ।

 वि०  अनु०  आयोग  अधिनियम  की  धारा  के  अंतगंत  केन्द्रीय  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता
 हेतु  नए  विश्वविद्यालयों  को  उपयुक्त  घोषित  करने  के  लिए  नियम  अधिसूचित  कर  दिए  इच्च  सिम्मों
 में  निर्दिष्ट  मुख्य  शर्ते  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  जिस  कानून  के  अन्तगंत  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया  जाता  उसमें  शिक्षा  आयोग

 (1964-66)  द्वारा  विश्वविद्यालय  क्री  अभिशासन  संबंधी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  समुचित
 महत्व  दिया  गया  (1)  प्रत्येक  शिक्षण  विभाग  में  एक  दो  रीडरों  का  न्यूनतम  स्टाफ  तथा
 पर्याप्त  संख्या  में  लंक्चरार  (iii)  छात्रों  के  स्वास्थ्य  आबास  और  कल्याण  के  बिए  पर्थाप्त  तंत्र  की  या
 तो  व्यवस्था  की  गई  है  अथवा  इस  प्रयोजनाथ्थ  विश्वविद्यालय  को  संसाधन  उपलब्ध  करवाए  जा  रहे
 क्लौर  (iv)  विश्वविद्यालय  में  भौर  स्टाफ  बवार्टरों  के

 लिए  पर्थाप्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  जिनका  कुल  मूल्य  भूमि  और  इसकी  बिकास  लागत

 के  अलावा  2  करोड़  रुपए  से  कम  नहीं  है  ।

 कोघोन  पत्तन  पर  तेल  टमिनल  में  दुघंटना

 855.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  15  1987  को  जब  कोचीन  पत्तन  पर  नामक  तेल  टैंकर  से

 तेल  निकाला  जा  रहा  था  तो  इसके  दो  आर्म्सਂ  टूट  गये  ;

 इस  दुर्घटता  के  क्या  कारण

 मुआवजा  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  और

 कया  इस  दुघेटना  से  तेल  निकालने  के  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  हां  ।

 15  1987  को  जब  भारतीय  नौवहन  निगम  के  तेल  टैंकर  से  तेल

 निकाला  जा  रहा  था  तो  जहाज  की  पतवार  वर्थ  पर  झूलने  लग  गई  जिसके  कारण  जहाज  से  जुड़ी  दो

 अनलोडिंग  आम्ज  अपनी  मूल  जगह  से  हट  गई  ।

 घटना  के  तुरन्त  बाद  पत्तन  अधिकारियाँ  द्वारा  लायड  प्रोटेक्शन  हुण्ड

 निटी  क्लब  के  सर्वेक्षक  और  जहाज  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  एक  संयुक्त  सर्वेक्षण  किया  बया  ।  पत्तन

 ५363
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 ने  भारतीय  नौवहन  निगम  पर  1.25  करोड़  रुपये  का  क्लेम  किया  है  और  भारतीय  नौवहन  निगम
 से  सशर्त  गारन्टी  लेने  के  बाद  ही  जहाज  को  जाने  दिया

 कोचीन  तेल  टर्मिनल  में
 बार  अनले|डिंग  आम  हैं  जिनमें  से  अब  दो  क्षतिग्रस्त  हो  गईं

 हैं  ।  कुछ  समायोजन  करने  के  बाद  शेष  दोनों  आम  से  परश्पिग  प्रचालन  कार्य  संतोषजनक  ढंग  से
 चलाये  जा  रहे  हैं  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  डिपो  को  विलिग्टन  द्वोप  से
 अन्यत्र  ले  जाया  जाना

 856.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  डिपो  को  विलिग्टन  द्वीप  से  अन्यत्र  ले  जाये
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  कब

 क्या  इस  बात  की  शिकायत  मिली  है  कि  विलिग्टन  द्वीप  स्थित  भारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  लिमिटेड  यार्ड  केरल  को  आवश्यक  मात्रा  में  सामग्री  सप्लाई  नहीं  कर  भौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  संत्रो  माखन  लाल  :  नहीं  ।

 डिपो  का  तबादला  तब  किया  जायेगा  जब  त्रिपुनितुरा  के  निकट  चुनी  गई  भूमि
 भ्रधिगहीत  कर  ली  जाएगी  तथा  स्टाकयार्ड  के  लिए  भावश्यक  सुविधाएं  स्थापित  कर  ली  जाएंगी  ।

 हक  |

 हां  ।

 का  निरंतर  प्रयास  रहता  है  कि  पर्याप्त  स््टाक  बनाए  के

 यार्ड  की  बदली  से  स्थिति  में  सुधार  आने  की  भो  सम्भावना  है  ।
 ः

 एस०  एस०  संजीवनी  जहाज  की  मरम्मत  में  हुई  हानि

 857.  प्रो०  के०  बो०  थरामस  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  भी  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एस०  एस०  संजीवनी  जहाज  की  मरम्मत  में  कोचीन  शिपयाई  को  भारी  हानि

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 इसके  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  नहीं  ।

 भोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 नई  इस्पात  नीति

 858.  भ्रो  कमलनाथ  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  नई  इस्पात  नीति  को  अंतिम  रूप  देने  का  और

 यदि  तो  यह  कव  तक  तैयार  हो  जायेगी  और  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर
 रखी  जायेगी  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  माक्षम  लाल  :  और  इस्पात  उद्योग  को
 भौद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  करने  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।  अधिसूचित
 होने  पर  नए  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  की  प्रतियां  आप  लोगों  की  जानकारी  के  लिए  संसद  की  लाइब्रेरी  को
 भेजी  दी

 प्रादेशिक  शुल्क  लेने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  विधेयक

 859.  श्री  कमलनाथ  :

 श्री  हुसेन  बलवाई  :

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  संस्थानों  द्वारा  तकनीकी  संस्थानों  में  प्रवेश  के  लिए  जाने  वाले  प्रादेशिक

 शुल्क  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  विधेयक  संसद  में  पुर-स्थापित  करने  का  विचार

 दि  तो  इस  संबंध  में  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  भौर है

 किन-किन  राज्यों  ने  शैक्षणिक  संस्थानों  द्वारा  लिए  जाने  के  लिए  जाने  वाले  दान  और
 प्रादेशिक  शुल्क  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  पहले  ही  उपाय  किये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  से  अखिल  भारतीय  तकनीकी  परिपद  को  ऐसे  सांविधिक  अधिकार  प्रदान  करने

 का  प्रस्ताव  है  जिससे  अन्य  बातों  में  प्राइवेट  इन्जीनियरी  कालेजों  और  तकनीकी  संस्थाओं  को  प्रवेश
 के  प्रयोजनाथं  प्रति  व्यक्ति  फीस  वसूल  करने  से  रोकंगे  ।  इस  प्रयोजनार्थ  एक  विधेयक  तैयार  करने
 के  लिए  और  इसे  संसद  में  यथाशीघ्र  प्रस्तुत  करने  के  लिये  अपेक्षित  कारंवाई  की  जा  रही

 आमन्ध्र  बिहार  और  कर्नाटक  राज्यों  ने  प्रतिव्यत्रित  शुल्क  वसूल
 करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  विधान  बना  लिया  है  ।

 थ  »  किक  ली  4
 बुरला  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  अधोक्षक  इन्जोनियर  के

 कार्यालय  को  स्थापना

 860.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  बुरला  में  केन्द्रीय  जल  आग्रोग  के  अधीक्षक  इन्जीनियर  का
 कार्यालय  खोलने  के  लिये  बहुत  मांग  की  जा  रही

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  यह  कार्यालय  स्थापित  न  किये  जाने  के  कारण  न  केवल
 इस  प्रभाग  के  कार्यकरण  में  बाधा  हो  रही  बल्कि  यह  प्रभाग  समय  पर  बाड़  की

 पुर्वेसूचघना  भी  नहीं
 दे  पा  रहा  ओर

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  लोगों  को  निरन्तर  बाढ़  की  तबाही  से  बचाने  के  लिए  शीघ्र

 ही  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  अधीक्षक  इन्जीनियर  का  कार्यालय  तुरन्त  स्थापित

 करने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  नहीं  ।

 और  बाढ़  पूर्वानुमान  कार्य  मौजूदा  ढांचे  में  सुगमता  से  चल  रहा  है  ।

 भागुआ  सिचाई  परियोजना

 861.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  की  ऐसी  मध्यम  भर  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनको
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अभी  तक  स्वीकृति  नहीं  दी  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भागुआ  सिंचाई  परियोजना  के  प्रारम्भ  करने  के

 लिए  अनुमति  दे  दी  यदि  तो  किस  वर्ष  अनुमति  दी  गई

 क्या  पर्याप्त  मात्रा  में  धनरशि  न  दिये  जाने  के कारण  इस  परियोजना  के  निर्माण  कार्य
 में  विलम्ब  हो  गया  और

 क्या  उन  जिनकी  भूमि  इस  सिंचाई  प्ररियोजना  के  कारण  जलमरन  हो
 के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  संत्रो  :

 लघु--केन्द्रीय  स्वीकृति  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 हां  ।  1978  में  मूल  योजना  तथा  1983  में  आशोधित  योजना  !

 और  परियोजना  प्रारम्भिक  चरण  में  है  और  राज्य  सरकार  द्वारा  पुनर्वास  हेतु

 समय  पर  कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता  होगी  ।

 अस्पतालों  का  प्रशासम

 862.  क्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्थाल  मंत्रो  ग्रह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  देश  में  अस्पतालों  के  प्रसासन  में  सुधार  करने  हेतु  दिशा-निर्देश

 निर्घारित  करने  पर  विचार  कर  रही

 (@)  क्या  इस  मामले  को  किसी  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  जांच  की  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  और

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  का  अध्ययन  करने  तथा  इस  पर  रिपोर्ट  देने  के  लिए  एक
 विशेषश  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सरोज  :  से

 यह  मामला  विशेषज्ञ  समिति  के  विचारधीन

 सरकार  हारा  चलाई  जा  रहो  यात्री  परिवहन  सेवाएं

 863.  डा०  बी०  वेंकटेश  :

 थ्री  भद्देश्वर  तांती  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  यात्री  परिवहन  सेवा  को  लगातार  भारी  हानि  हो

 रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  परिवहन  सेवाओं  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 को  सौंपने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  राज्यों  द्वारा  संचालित

 सभी  सड़क  परिवहन  निगमों  को  घाटा  नहीं  हो  रहा  कुछ  निगमों  को  मुनाफा  भी  हो  रहा  है  ।

 राजस्थान  राज्य  सड़क  परिवहन  निगभ  को  1984-85  से  मुनाफा  हो  रहा  हरियाणा  भौर

 तमिलताड  के  निगमों  को  1985-86  के  दौरान  मुनाफा  हुआ  है  और  अनुमान  के  अनुसार  इन  दोनों

 राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  को  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  भी  मुनाफा  हुआ  आनन््ध्र

 प्रदेश  को  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  मुनाफा

 से  कुछ  राज्य  परिवहन  उपक्रमों  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  |

 सेवाओं  की  पूर्ति  के  लिए  प्राइवेट  बसों  को  किराए  पर  लेने
 की

 प्रगालो  विद्यमान  मोटरयान

 1987  में  अराष्ट्रीयकृत  रूटों  पर  सभो  पात्र  आवेदकों  को  स्टेज  कैरेजों  के  लिए  भी  परमिट

 देने  का  प्रस्ताव

 पुरातत्वोय  स्मारकों  के  अनुरक्षण  के  लिए  समन्वय  समिति

 864.  डा०  वी०  बेंकटेश  :

 श्री  भव्वेश्वर  तांतो  :

 क्या  सालज  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  अनेक  राज्यों  में  पुरातत्वीय  स्मारकों  के  अनुरक्षण  के  लिए  समन्वय  समितियां  गठित

 की  गई  भौर

 यदि  तो  आधुनिक  तकनीक  में  संरक्षण  सहायकों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  सस््क्ृति  बिभागों  में  राज्य  भन््त्रो  कृष्णा
 :

 पुरातत्व  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  संरक्षण  सहायकों  को  पुरातत्वीय  स्मारकों

 के  संरक्षण  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  अल्प-अवधि-पाद्यक्रम  चला  रहा  है  ।

 सावजनिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  उप  केन्द्रों  की  सेवाओं  का  कम
 उपयोग  किया  जाना

 865.  भ्रो  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के

 कार्यकरण  के  संबंध  में  अध्ययन  किया

 कया  इन  राज्यों  में  बड़े  पैमाने  पर  मौजूद  सावंजनिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  उप-केन्द्रों  की

 सेवाओं  का  कम  उपयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इनका  कम  उपयोग  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 क्या  साववेजनिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए

 हैं/उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सरोज  :  और

 ग्रुजरात  और  हिमाचल  प्रदेश  राज्यों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के कायंकरण  के  बारे

 में  एक  अध्ययन  किया  गया  था  ।  इस  अध्ययन  से  पता  चला  कि  बिहार  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों

 की  बाह्य  सेवाओं  और  गुजरात  में  अंतरंग  सुविधाओं  का  कम  उपयोग  किया  गया  है  ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  सुविधाओं  का  कम  उपयोग  किए  जाने  के  लिए  जिन  कुछेक

 प्रमुख  कारणों  का  पता  चला  है  वे  हैं--कुछ  राज्यों  में  चिकित्सा  कामिकों  में  प्राइवेट  प्रैक्टिस  के  प्रति

 समुचित  परयंवेक्षण  और  मागंदर्शन  की  कमी  तथा  दवाइयों  को  लाने  ले  जाने  और  उनकी

 आपूर्ति  में  संभारतन्त्र  की  कमी  ।  प्रतिक्षण  के  माध्यम  से  उचित  रुख  और  कौशल  का  विकास  करने  के

 लिए  अपर्याप्त  अवसरों  तथा  मॉनीटरिंग  प्रणाली  का  अभाव  भी  इन  सुविधाओं  का  कम  उपयोग  किए
 जाने  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।

 स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  है  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का
 प्रशासन  और  पर्यवेक्षण

 राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  भाता  जो  कमियां  पाई  गई  हैं।वे  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
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 सरकारों  के  ध्यान  में  ला  दी  गई  हैं  ताकि  वे  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  ला  सक्क  ।  जिकित्सा
 अधिकारियों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आकर्षित  करने  के  लिए  आठवें  वित्त  आयोग  के  निर्णंग्र  के  अनुसार
 राज्यों  के  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  की  गई  है  ज॑सा  कि  नीचे  दिया  गया

 ())  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  कायं  कर  रहे  डाक्टरों  को  250  रुपये  प्रतिमास॒  की  दर
 से  ग्रामीण  भत्ता  ।

 गा

 (४)  जहां  डाक्टरों  को  रिहायशी  आवास  उपलब्ध  नहीं  किया  गया  है  वहां  150  रुपए प्रतिमास  की  दर  से  मकान  किराया  भत्ता  ।

 (॥)  केन्द्रीय  सरकार  ने  फार्मासिस्टों  और  प्रयोगशाला  तकनीशियनों  के  प्रशिक्षण  के  लिए
 शत-प्रतिशत  केरद्रीय  सहायता  उपलब्ध  करने  की  एक  योजना  बनाई

 केन्द्रीय  सरकार  की  पूरी  सहायता  से  स्वास्थ्य  कामिकों  को  अनवरत  शिक्षा  प्रदान  करने  छी
 एक  योजना  शुरू  की  गई  है  !

 सिचाई  क्षमता

 866.  श्री  विमल  कांति  घोष  :

 श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  सृजित  सिंचाई  क्षमता  तथा  इसके  उच्चित  डप्रयोग  के  बीच  के
 अन्तर  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  की  स्थापना  की

 ह

 यदि  तो  कया  यह  समिति  इस  भन्तर  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  तरीके  भी
 बतायेगी  ;

 क्या  पूरी  सिंचाई  क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  किसी  विशेष  धनराशि  का  आवंटन  किया
 गया  और

 का

 यदि  तो  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन््त्री  बी०  :  और  हां  ।  सृज्ित  क्षमता  तथा
 वास्तविक  उपयोग  में  अन्तर  के  संबंध  में  समस्याओं  का  पता  लगाने  तथा  इस  अन्तर  को  शीघ्रतम
 समाप्त  करने  के  लिए  समय  पर  उपयुक्त  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  योजना  भायोग  के  सदस्य

 की  अध्यक्षता  में  एक  सलाहकार  दल  गठिय  किया  गया  है  ।
 ्ि

 और  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  नामशः  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  जिसका  लक्ष्य
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  अन्तर  को  पाटना  में  थिभिन्न  कमान  क्षेत्र  विकास  गतिविधियों  पर
 सातवीं  योजना  के  दौरान  1670  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  परिकल्पना  की  गई  केन्द्रीय  सेक्टर
 में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  500  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  रखा  गया

 ह

 नमंदा  परियोजना

 867.  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  हूृपा  करेंगे ह
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 नमंदा  परियोजना  से  चार  राज्यों  में  भूमि  की  सिंचाई  किए  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  हेतु
 विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  में  कोई  समझौता  हुआ

 यदि  तो  उनकी  मुद्य  बातें  क्या  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  परियोजना
 के

 कार्यान्वयन  के  लिए  पर्यावरणीय  मंजूरी  दे
 दी

 जल  संसाधन  मन्त्री  बो०  :  और  नमंदा  सागर  तथा  सरदार
 सरोबर  परियोजनाओं  से  राजस्थान  तथा  मध्य  प्रदेश  में  क्रशः  17.92,  0.73  तथा  1.69

 लाख  हेक्ट े०  क्षेत्रों  क  ई  प्रदान  होगी  ।

 और  हां  ।  मौजूदा  नमंदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  को  अपने  पूर्व  कार्यों  के
 रिक्त  पर्यावरिणक  रक्षोपायें  तथा  विस्थापितों  के  पुनंवास  का  निरीक्षण  करने  की  शक्तियों  के  साथ

 पुनर्गंठित  किया  गया

 हां  ।

 सई  शिक्षा  नीति  के  बारे  में  भारतीय  विद्यार्थी  परिसंघ  के  विचार

 868.  भ्री  श्वाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  मानव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या
 भारतीय  विद्यार्थी  परिसंघ  ने  जिसकी  21  1987  को  बम्बई  में  बैठक  हुई  थी

 नई  शिक्षा  नीति की  आलोचना  को

 यदि  तो  आलोचना  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या  भौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सानव  संसाधन  विकास  मन््त्रालय  में  शिक्षा  भोर  प्ंस्कृति  विभागों  में  शाज्य  भन्त्रो

 कृष्णा  :  हां  ।

 समाचार  पत्रों  की  रिपोर्टों  के  अनुसार  भारतीय  विद्यार्थी  परिसंध  की  केन्द्रीय  कार्यकारी
 समिति  जिसकी  बंठक  20  1987  को  बम्बई  में  हुई  ने

 राष्ट्र
 य  स्तर  पर  राष्ट्रीय  शिक्षा

 नीति  के  विरुद्ध  संघ  को  और  तेज  करने  का  निर्णय  किया  ।  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  की  आलोचना  के

 प्रमुख  मुद्दे  निम्नलिखित  थे

 (0)  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  नियोजित  ब्लैक  बोडंਂ  इस
 प्रकार  के  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  के  लिए  केन्द्र  ने  केन्द्रीय  बजट  में
 पर्याप्त  निधियां  निर्धारित  नहीं  की  हैं  ।
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 (ii)  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  यथा  परिकल्पित  पर्याप्त  संसाधनों  को  विद्यालयों
 और  के  केन्द्रोंਂ  की  ओर  लगा  दिया

 (॥)  भारतीय  विद्यार्थी  परिसंघ  ने  भी  मांग  को  है  कि  लिए  शिक्षाਂ  को  संविधान
 के  मौलिक  अधिकारों  में  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  उपलब्ध  अतिरिक्त  संसाधनों  में  ही  ब्ल॑क  बोडंਂ  के  लिए  पर्थाप्त

 बजट  प्रावधान  किया  है  जो  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  का  एक  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  चालू  बर्ष  में  100

 करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  योजनाओं  के  ब्यौरे  तेयार  कर  लिए  गए  राज्यों  को
 मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  भेज  दी  गई  हैं  जिन्हें  20  प्रतिशत  खण्डों/नगर  वार्डों  में  अपेक्षित  सर्वेक्षण  करने  के
 बाद  निधियों  की  आवश्यकताओं  से  संबंधित  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  कहा  गया  इन  निधियों  को
 किसी  अन्य  कार्यक्रम  में  लगाने  का  प्रस्ताव  नहीं  जहां  तक  शिक्षा  को  भौलिक  अधिकार  बनाने

 का  संबंध  हे  सरकार  ने  इस  विषय  पर  पहले  से  ही  विचार  कर  लिया  है  जौर  उसका  यह  अभिगत

 है  कि  वतंमान  स्थिति  में  परिवतंन  स्थिति  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 पाषाण  युग  को  सम्यता  के  संकेत

 869.  श्री  पो०  ए०  एन्टनोी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  के  विभिन्न  भागों  में  पाषाण  युग  की  सभ्यता  के  संकेत  मिले

 क्या  इस  संकेतों  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  उनके  क्या  निकर्ष  निकले  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  बिभागों  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा
 :  हां  ।

 हां  ।

 विभिन्न  विद्वानों  द्वारा  किए  गए  केरल  के  पाषाण  काल  संस्कृति  के  अध्ययन  से  पुरापाषाण
 काल  के  ख  पत्तर  मध्य  पापाण  काल  की

 चाक  शेलचित्र  भौर  उस  पर  की  गई  नक्काशियां  और  नवपाषाण

 काल के  ग्रेनाइट  कुल्हाड़े  और  भू-पत्थर  के  कुल्हाड़े  प्रकाश  में  आए  हैं  ।  इन  उपलब्धियों  को  पहले  ही
 प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  ।

 रेल  कर्मचारियों  को  बोनस  दिया  जाना

 870.  भ्री  इन््रजोत  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उत्पादकता  पर  आधारित  रेल  कर्मचारियों  को  देय  बोनस  की  राशि  पिछड़े  वर्ष

 दिये  गए  बोनस  की  राशि  से  कम  होने  की  सम्भावना

 यदि  तो  रेल  यातायात  में  वृद्धि  होने  भोर  रेलवे  द्वारा  अधिक  आय  अजित  किए
 जाने  के  बावजूद  इसमें  कमी  किए  जाने  के  क्या  कारण  भोर
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 क्या  भाल  इंडिया  रेलवेमेन  फेडरेशन  ने  अगले  सितम्बर  को  इस  मुद्दे  को  लेकर  देशव्यापी

 हड़ताल  करने  की  धमकी  दी  है  ?

 एल  भंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (  भरी  माधवराव  :  मान्यता  प्राप्त  श्रमिक  संगठन
 के  प्रतिनिधियों  के साथ  बातचीत  हुई  है  भौर  इस  वर्ष  दिए  जाने  वाले  उत्पादकता  सम्बद्ध  बोनस  का
 विनिश्चय  करने  के  उद्देश्य  से  इस  मामले  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मेससे  सिंधिया  स्टोस  नेबोगेशन  कम्पनी  लिसिटेड  का  कार्य-संचालन

 870.  भी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैससे  सिधिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  का  कार्य  संचालन  वस्तुतः  रुक

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कम्पनी  में  निवेश  की  गई  धनराशि  और  इसके  कर्मचारियों  के  हितों  की  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  ओर  इस

 कम्पनी  को  हुए  भारी  प्रचालन  घाटों  के  कारण  जिसके  फलस्वरूप  इन  पर  भारत  भऔर  विदेशों  के

 विभिन्न  ऋणदाताओं  की  भारी  राशि  बकाया  हो  गई  इनके  कई  जहाज  विदेशी  और  भारतीय

 पत्तनों  पर  रोक  लिए  गए  हैं  ।

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  अधिनियम  और  नौवहन  विकास  निधि  समिति

 1986  के  तहत  सांविधिक  प्रावधानों  के  अनुसार  कम्पनी  में  लभी  निधियों  और  इसके

 कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 भारतीय  नौवहुन  निगम  द्वारा  आस्ट्रेलिया  स ेआई०  बी०  एम०  कम्प्यूटर
 सिस्टम  आयात

 872.  भरी  इल्रजीत  गुप्त  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  का  4  करोड़  रुपए  का  लागत  पर  ओर  ]  करोड़  रुपए

 का  शुल्क  का  भुगतान  करके  आस्ट्रेलिया  से  आई०  बी०  एम०  कम्प्यूटर  सिस्टम  आयात  करने  की  मंजूरी

 दी  गईं

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  गम्भीर  वित्तीय  कठिनाइयों

 है  गुजर  रहा  और

 यदि  तो  क्या  बुदोगीज  ए  एफ  अथवा  इलेक्ट्रानिक  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  द्वारा
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 विदेश  स्वदेश  निरमिति  सी०  डी०  सी०  180/830  जैसे  सस्ते  कम्प्यूटर  खरीदने  पर  विचार  किया  गया

 था  लेकिन इस  प्रस्ताव  को  नामंजूर  कर  दिया गया  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से

 1986  में  सरकार  ने  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  चौथे  जेनरेशन  के  कम्प्यूटर  की  खरीद  के  प्रस्ताव

 को  अनुमोदित  किया  ।  कम्प्यूटर  की  एफ०  भो०  बी०  लागत  1.66  करोड़  रुपए  होगी  जिस  पर  अनुमानतः
 ]  करोड़  रुपए  का  शुल्क  लगेगा  ।  इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  नियुक्त
 तकनीकी  मूल्यांकन  समिति  ने  बरोज  ए०  एफ०  और  सी०  ०डी  तथा  आई०  बी०  एम०
 उपकरण  पर  विचार  किया  ।  निम्नलिखित  कारणों  से  आई  वी०  एम०  उपकरण  को  तरजीह
 दी  गई  --

 ()  अन्य  प्रणालियों  की  तुलना  में  आई०  बी०  एम०  की  तकनीकी

 (४)  पूरे  विश्व  में  नोवहन  उद्योग  में  आई०  बी०  एम०  स्थापनाओं  की  अधिका  रिक  संख्या  और

 (iii)  किसी  अन्य  कम्प्यूटर  की  तुलना  में  आई०  बी०  एपम्र०  के  पास  नौवहन  उद्योग  से
 घित  अच्छी  तरह  परीक्षित  साफ्टवेयर  प्रोडकटों  की  उपलब्धता  ।

 भारतोय  नौवहन  तिगम  द्वारा  श्रपने  पोतों  में  निषिद्ध  सामान  ले  जाने
 के  कारण  जुमने  के  रूप  में  धनराशि  का  भुगतान

 873.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  वर्ष  1984,  1985  भौर  1986  में  अपने  पोतों  में  निषिद्ध

 समान  ले  जाने  के  कारण  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  लगाई  गई  कितनी  जर्माना-राशि  का  भुगतान
 किया

 क्या  अनेक  नौवहन  कम्पनियां  सोने  की  इलेक्ट्रानिक  सामान  इत्यादि  की

 अवैध  ढुलाई
 में  लगी  और

 फितने  व्यक्तियों  को  द  षीपाया  गया  तथा  इसके  लिए  दंडित  किया  गया

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  सीमा  शुल्क
 1962  के  उपबंधों  के  अ  सीमा  शुल्क  प्राधिकारी  जब  निषिद्ध  माल  भारत  में  लाने

 के  लिए  किसी  व्यक्ति  की  विशिष्ट  जिम्मेदारी  नियत  नहीं  कर  पाते  तब  वे  कैरियर  को  ही  जिम्मेदार

 ठहराते  हैँ  1984,  1985  और  1986  के  दौरान  भारतीय  नो  बहन  निगम  द्वारा  इस  प्रकार  अदा

 किए  गए  जुर्माने  निम्नलिखित  हैं

 रुपये  से  2,08,104  रुपए  प्रोटेक्शन  एण्ड
 आइडेमनिटी  क्लब्स  से  वसूल  किए  गए  जिसके
 साथ  भारतीय  नौवहन  निगम  कार्गो  देयताओं
 के  लिए  जुड़ा  हुआ

 198 5--5,59,671  रुपए
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 भारतीय  नौवहन  निगम  क्ले  जहाजों  से  कथित  रूप  से  निषिद्ध  माल  लाने  की  जांच  करने
 के  लिए  इस  मंत्रालय  द्वारा  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  उल्लेख  किया  है  कि
 अन्य  नौवहन  वम्पनियां  भी  इसमें  इसी  तरह  लिप्त  थीं  |

 भारतीय  नौवहन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तस्करी  में  लिप्त
 25  अधिकारियों  की  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  इसके  अलाबा  तस्करी  में  लिप्त  भारतीय  नौवहन
 निगम  द्वारा  चालक-दल  के  122  सदस्यों  के  मामलों  को  उनके  चालक-दल  के  पंजीकरण  रह  करने

 र  उनके  नाम  भार  गे  गम  के  रोस्टर  से  हटाने  के  लिए  नौवहन  महानिदेशक  के  अधीन

 एक  अनुशासनात्मक  उप-समिति  के  पास  भेजा  गया  इनमें  से  चालक  दल  के  10  सदस्यों  के
 पंजीकरण  रदृद  कर  दिए  गए  चालक  दल  के  37  सदस्थों  के  पंजीकरण  निलंबित  किए  गए  और
 चालक  दल  के  एक  सदस्य  को  भारतीय  नौवहन  निगम  के  रोस्टर  से  हटा  दिया  गया  था  ।  चालक  दल
 के  शेष  66  सदस्यों  के  मामले  अनुशासनात्मक  उप-समिति  के  पास  सीमा-शुल्क  कलेक्टर  से  अंतिम

 एडजूडीकेशन  आदेशों  के  अभाव  में  लंबित  पड़े  हैं  ।

 बांधों  का  संरक्षण

 874.  श्रो  कमला  प्रसाद  राबत  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  से  भ्रब  तक  बांधों  में  दरारें  पड़ने  की  कितनी  घटनायें  हुई  हैं  भोर  उनमें
 कितने  लोगों  की  जानें  गई

 क्या  सरकार  ने  इन  बांधों  के  संरक्षण  के  लिए  कोई  उपाय  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  और  कया  ये  उपाय  पर्याप्त  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बी०  :  वर्ष  1985  से  दरारों  के  कारण  कोई  बड़ा
 बांध  विफल  नहीं  हुभा  है  ।

 भर  बांधों  में  आपदा  के  कारणों  का  पता  लगाने  तथा  उपचारात्मक  उपाय  सपाने
 यों  की  सहायता  हेतु  केन्द्रीय  जूल  आयोग  में  एक  बांध  संरक्षण  संगठन  सजित  किया  गया

 12  राज्यों  ने  बांध  संरक्षण  सेल  सुजित  किए  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  बांघ  संरक्षण
 पुनरीक्षा  के  लिए  वर्ष  1982  में  एक  स्थायी  समिति  र  गा  ग़ी

 समिति  ने  जन
 1986

 :
 क्री  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  महत्वपूर्ण  सिफारिश  की  है  कि  राज्य  उन  बांधोंक  |  जो  15  मीट

 से  अधिक  ऊंचाई  के  हैं  अथवा  जो  50,000  एकड़  फुट  अथवा  अधिक  जल  का  भण्डारण  कर  सकते  हैं
 की  संरक्षण  पुनरीक्षा  10  वर्षों  में  एक  बार  विशेषज्ञों  के  स्वतन्त्र  दल  द्वारा  करने  के  प्रबन्ध  करेंगे
 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  मान  लिया  उपयुक्त  उपायों  से  देश  में  बांधों  के  स  ग ि  ुरक्षा
 स्तरों  में

 काफी सुधार होगा । टाबो और केस मठों में भित्ति चित्रों का संरक्षण हि का क्री नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की छुपा कक
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 हि

 कया  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  टावो  भौर  केम  मठों  में  भित्ति
 सित्रों  के  संरक्षण  का  काये  प्रारम्भ  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  गए  कार्यक्ृत  सहित  उस  पर  किए  गये  काम  तथा  शेष
 कार्य  को  प्रारम्भ  करने  के  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  धन  की  कमी  के  कारण  काय  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  भौर

 यदि  तो  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का
 विचार  है  ?

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा
 :  हां  ।  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  टाबो  मठ  जो  कि  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारक

 के  भित्तिचित्रों  का  रासायनिक  संरक्षण  किया  जा  रहा  तथापि  हिमाचल  प्रदेश  का  केई  मे

 संरक्षित  स्मारक  नहीं

 टाबो  के  मठों  के  समूह  में  नो  गुम्फायें  हैं  जिनकी  कच्ची  मिट्टी  की  दीवारों  भ्ौर  लकड़ी
 की  छत्तों  में  भित्त  चित्र  बने  इन  कलाघित्रों  पर  घूल  और  पानी  के  रिसाव  से  बुरा  प्रभाव  पड़  गया

 1981-87  के  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  गुफाओं  में  सुदृढ़ी  दरारों/छिद्रों
 के  भरने  और

 कलाचित्रों  के  किनारे  बनाने  सहित  कलाचित्रों  के  रासायनिक  संरक्षण  का  कार्य  पुरा  कर  लिया

 गया  है  ।

 (i)  चम्बा  चिब्बो  ग्म्फा

 (ii)  चौमलोंग  गुम्फा

 (॥)  डोमलोंग  गुम्फा

 (५)  चिलकोंग  गुम्फा

 इन  गुम्फाओं  पर  हुआ  व्यय  हस  प्रकार

 198  1-82  8,817,94  रुपये

 1982-83  82-83  8,668,60  रुपये

 1983-84  83-84  10,522,15  5  रुपये

 1984-85  11,970,84  रुपये

 1985-86  14,575,81  575,8  रुपये

 1986-87  13,716,66  रुपये

 इन  कलाचित्रों  के  वैज्ञानिक  संरक्षण  का  कार्य  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ।  वर्ष  1987-88  के

 दौरान  शेरलोंग  गुम्फा  के  कलाचित्रों  के
 रासायनिक  संरक्षण  के  लिए  7000  रुपये  रखे  गये  हैं  ।

 और  नहीं
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 परिवार  कल्याण  कार्यों  में  तेजी  लाने  के  लिए  सात  सूत्री  योजना

 877.  भरी  मक्ल  वासनिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  परिवार  कार्यो  में  तेजी  लाने  के  लिए  इस  क्षेत्र  को  संगठित  करने
 हेतु  एक  सात-सूत्री  योजना  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 देश  की  ग्रामीण  जनता  में  परिवार  कल्याण  कार्यों  के  संबंध  में  किस  सीमा  तक  जागरूकता

 लाई  जा  सकेगी  तथा  यह  उनके  लिए  लाभप्रद  सिद्ध  होगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और
 संगठित  क्षेत्र  के  लिए  सात  सूत्री  जेसी  किसी  योजना  की  सिफारिश  नहीं  की  गई

 पिछले  वर्ष  सहकारी  क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  एक  राष्ट्रीय  स्तर  की  बंठक  में  ऐसे
 सात  मुद्दों  पर  विचार-विमश  किया  गया  था  जिन  पर  संबंधित  क्षेत्र  परिवार  कन्याण  विभाग  के

 प्रयत्नों  मे ंमदद  कर  सकते  हैं  ।  वे  मुद्दे  इस  प्रकार  थे  :--

 (1)  सहकारी  संस्थाओं  के  सदस्यों  में  तथा  उनके  सदस्यों  के  माध्यम  से  लोगों  को  जानक्रारी
 देना  तथा  साहित्य  का  वितरण  (2)  जन  नेता  प्रशिक्षण  शिविर  आयोजित  (3)  सहकारी
 संस्थाओं  के  कायें  क्षेत्र  में  प्रेरणात्मक  अधभिवानों  का  (4)  बड़ी  सहकारी  संस्थाओं  को
 क्लिनिक  और  परिवार  नियोजन  शिविरों  के  आयोजन  मे  शामिल  (5)  स्थानीय  कलक्टर
 और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  कमंचारियों  को  कामिकों  और  अन्य  संसाधनों  की  सहायता
 प्रदान  (6)  गर्भनिरोधकों  की  (7)  कार्यक्रम  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  ब्लाक

 और  जिला  स्तर  की  सभी  समितियों  में  भाग  लेना  ।

 ग्रामीण  लोगों  में  परिवार  कल्याण  का  संदेश  प्रचारित  करने  के  लिए  हर  उपलब्ध  साधनों
 का  इस्तेमाल  किया  जाना  जरूरी  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंसहकारी  संस्थाएं  प्रमुख  नेटवर्क  प्रदान  फरती

 चूंकि  वे  लोगों  कौ  आर्थिक  गतिविधियों  से  जुड़ी  हुई  होती  इसलिए  उनकी  अपने  सदस्यों  के

 साथ  घनिष्टता  और  कल्याण  की  भावना  होठी  इस  प्रकार  परिवार  कल्याण  को  बढ़ावा  देने  में

 उनका  प्रभाव  बहुत  उपयोगी  होगा  ।  सहकारी  प्राथमिक  समितियां  सुदूर  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  जानकारी

 और  साहित्य  पहुंचाने  का  उपयोग  साधन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  के  लिए  बहुत  ज़रूरी  सेवाएं

 पहुंचाने  में  भी  वे  सर्वोत्तम  साधन  होंगी  ।

 को  ससबर्तो  सूची  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 878.  श्री  मुकूल  वासनिक  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  को  जो  इस  समय  राज्यों  की  सूची  में  संविधान  की  समवर्ती  सूची  में
 शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  कार्य  भ्रोर  खेल  तथा  सहिला  ओर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  और  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्र

 प्रशासनों  के  प्रभारी  यवा  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्रियों  के  और  1986  6  में  हुए  सम्मेलन  में  यह
 सर्वसम्मति  हुई  था  कि  को  राज्य  सूची  से  निकालकर  भारत  के  संविधान  की  समवर्ती  सूची
 में  स्थानान््तरण  किया  जाए  जिससे  राष्ट्रीय  खेल  नीति  में  निहित  वांछनीय  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में

 सहायता  मिलेगी  ।  सरकार  देश  में  खेलों  का  स्तर  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  इसे  महत्वपूर्ण  सिफारिश

 समझती  है

 भारत  सरकार  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  कर  रही  है  ।

 उड़ीसा  में  सम्बलपुर-राउरकेला  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  जाना

 879.  भ्रो  श्रोबल्लभ  पाणिग्र ही  !  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  उड़ीसा  में  सम्बल-राउरकेला  सड़क  ;  ग्रों  दो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  जोड़ती

 को  राष्ट्रीय  राजमार्गे  ६  कए  जाने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्ि

 ज़ल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  नहीं  ।

 >?

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्सवों  का  भ्रायोजन  करना

 880.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आरंभ  किए  गए  उत्सव  कायंक्रम  से  कुछ
 सकारात्मक  परिणाम  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इन  सकारात्मक  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  सरकार  द्वारा  प्रारंभ  किए  गए  “  उत्सवਂ  कार्यक्रम  के  प्रयोग  से

 कोई  प्रेरणा  ली  ओर

 किन-किन  राज्यों  का  उत्सव  कार्यक्रम  आयोजित  करने  की  नई  योजना का  कार्यान्वयन

 करने  का  विचार  है
 ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रों

 कृष्णा  :  और  दिल्ली  में  1986  में  आयोजित  अपना  उत्सव

 कार्यक्रम  से  दिल्ली  तथा  इसके  आसपास  क्षेत्रों  के  लोगों  सहित  विशाल  जन  समूह  को  भारत  की

 समृद्ध  तथा  विविध  सभी  सांस्कृतिक  विरासत  की  एक  झलक  देखने  को  मिली  |  इससे  भारत  के  विभिन्न
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 के
 चित्रकारों  आदि  के  एक  साथ

 एकत्रित  होने  से  परस्पर  सांस्कृतिक  सम्पर्कों  और  मिलकर  कार्य  करने  की  भावना  को  बढ़ावा  मिला  ।

 इस  उत्सव  के  माध्यम  से  सां  एकता  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किए  गए  हैं  ताकि  राष्ट्रीय  एकता

 की  ताकतों को  बल  मिल  सके  ।

 और  यद्यपि  हम  राज्य  सरकारों  द्वारा  आयोजित  उत्सबों  का  अनश्रवण  नहीं
 फिर  भा  यह  स्पष्ट  है  कि  सात  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्रों  की  स्थापना  से  गत  कुछ  मर्ह  तो  में  प्रारंभ

 किए  गए  सांस्कृतिक  कार्यकलापों  को  महत्वपूर्ण  गति  मिली  इन  सांस्कृतिक  केन्द्रों  ने  वर्ष  भर  के
 लिए  ब  स्कृतिक  कार्यक्रम  तंयार  किए  इन  कायंक्रमों  में  उत्सवों  का  चित्रकलाओं
 और  शिल्पों  की  प्रदर्शनी  तथा  स्थानीय  उत्सवों  में  अन्य  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्रों  के  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों
 का  प्रस्तुतीकरण  शामिल  इन  केन्द्रों  द्वारा  आयोजित  कुछ  उत्सव  इस  प्रकार  हैं  :--

 (0)  दक्षिण  क्षेत्र  सांस्कृतिक  तंजावर  ने  87  में  मद्रास  में

 1987  में  अंडमान  में  द्वीप  87  में  आम्ध्र  प्रदेश  में  नृत्य  महोत्सव
 आयोजित  किया  ।

 (॥)  उत्तर  क्षेत्र  सांस्कृतिक  पटियाला  ने  87  में  चंडीगढ़  में  बाल  उत्सव
 आयोजित  किया  ।

 (#)  उत्तर  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  इलाहाबाद  ने  87  में  इलाहाबाद  में  एक
 तीन  दिवसीय  उत्सव  मन  गंगा  यमुना  87  में  भरतपुर  में  बृज

 87  में  उत्तर  प्रदेश  की  पहाड़ियों  में  पर्वतीय  पर्व  और  यात्रा
 आयोजित की  ।

 (५)  पश्चिम  क्षेत्र  सांस्कृतिक  उदयपुर  ने  87  में  बांसवाड़ा  जनजातीय
 87  में  जंसलमेर  में  मरू  उत्सव॑  भौर  87  में  नागदा  नृत्य  उत्सव

 आयोजित  किया  ।

 (५)  दक्षिण  केन्द्रीय  क्षेत्र  सांस्कृतिक  नागपुर  ने  भोपाल  में  87  में  आदिवासी
 महोत्सव  आयोजित  किया  ।

 मधुमेह  के  शोगी  भौर  हन्सुलिम  का  आपात

 .  881.  भ्रो  सो०  माधब  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 क्या  विश्व  में  लगभग  600  लाख  मधुमेह  रोगी  हैं  जिनमें  से  180  लाख  भारत  में

 कया  सिथेटिक  इसुलिन  अथवा  पिग  पेंक्रियाज  इंसुलिन  अथवा  आनुवांशिकी  भाधार  पर

 उद्भूत  वेक्टी  रिया  अथवा  पोर्सीन  इ  सुलिन  द्वारा  तैयार  ह्यमलिन  जैसे  किसी  अन्य  विकल्प
 की  गहन  जांच  की  जा  रही  है  और  यदि  तो  यह  अनुसंधान  और  विकास  किस  स्तर  पर  और

 कितने  मूल्य  का  इ  सुलिन  वर्ष  में  आयात  किया  जाता  है  और  इनके  द्वारा  वास्तव  में
 इन  इ  सुलिनों  से  कितने  रोगियों  का उपचार  किया  जा  सकता  है  ?

 P78.
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 ५

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  भारत
 में  मधुमेह  की  व्यापकता  लगभग  दो  प्रतिशत  सूचित  की  गई  मधुमेह  के  कुल  1.5  करोड़

 रोगी
 कर  ह

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  भारत  में  सिथेटिक  ४  सुलिन  का  भिर्माण  करने  के  लिए  कोई
 प्रयास  नहीं  किया  जा  रहा

 ु
 भारत  सरकार के  प्राक्ष  उपलब्ध  सूचमा  के  अनुसार  1986  से  1986

 तक
 इंसुलिन  के

 आयात
 के  लिए  58,91,107  रुपए  की  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ।  प्रत्येक  रोगी  के

 लिए  आवश्यक  इ  सुलिन  की  मात्रा  रोग  की  गम्भीरता  ओर  उपचार  की  अवधि  को  देखते  हुए
 भिन्न  होती  अतः  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  आयात  की  गई  इंसुलिन  से  कितने  रोगियों  का
 उपचार  किया  जा  सकता  है  ।

 कलाहांडो  जिले  में  उच्च  कोटि  के  माणिक  संडारों  का  काया  जरुस

 882.  भ्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  इस्फत  भौर  खास  अ्न्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  सूखात्नस्त  जिला  कालाहांडी  में  हाल  हो  में  उक्ष्व  कोटि  के  मामिक

 के  विशाल  भंडार  पाए  गए
 जि

 क्या  स्थानीय  लोग  अभ्रैध  रूप  से  इन  भंडारों  का  उत्खनन  कर  रहे  हैं  जी  इन  बहुमूल्य
 पत्थरों  को  बिचौलियों  को  बेच  देते  हैं  जिनके  माध्यम  से  ये  देश  के  अन्य  भागों  में  रत्न  विक्रेताओं  के
 पास  चले  जाते

 क्या
 कालाहांडी

 जिले  के  एक  विशाल  भूृक्षेत्र  में  जम्बूमणि

 कुरूविन्द  आदि  के  विशाल  भंडार  भी  और

 यदि  तो  स्थानीय  दस्तका रों  को  रत्नों  क ेकदठाई  और  और  पालिस  करने  का  प्रशिक्षप्

 देने  के  लिए  तैयार  किए  गए  कार्यक्रम  का  व्यौरा  क्या  है  ?
 रा

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामवुलारो  :

 जी  नहीं  ।  उड़ीसा  के  कालाहांडी  जिले  में  यत्र-तत्र  केवल  अद्धं-कीमती  किस्म  के  माणिक

 के  छिट-पुट  भंडार  होने  को  सूचना

 )  चूंकि  ये  कीमती  पत्थर  काफी  बिखरे  हुए  क्षेत्रों  में  इनकी  राज्य  से  बाहर

 तस्करी  होना  संभव  है  ।  राज्य  सरकार  ने  इन  कीमती  पत्थरों  की  अवैध  खनन  ओर  बिक्री  की

 रोकथाम  के  लिए  उड़ीसा  खनन  निगम  को  प्राधिकृत  किया  जो  इन  क्षेत्रों  म ंखोजी  खनन  हेतु

 1981  से  राज्य  सरकार  के  उपक्रम  के  रूप  में  कार्यरत  उड़ीसा  खनन  निगम  ने  इस  पत्थरों  की

 बिबरे  हुए  क्षेत्रों  में  ध्याप्ति  को  देखते  जिले  में  खरीद  केन्द्र  खोले  हैं  ताकि  स््थानीम  ज्ोग  इन

 कीमती  पत्थरों  को  सीधे  उन्हें  बेच  सके  ।

 जी  नहों  ।  कालाहडी  जिले  में  नीलम  या  सैफायर  की  एक  छिट-पुष्ट

 माता  में  तथा  जम्बुमणि  के  अति  अल्प  मात्रा  में  मिलने  की  सूचना  है  ।
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 रत्नों  की  तराशी  और  पालिश  के  लिए  स्थानीय  कारीगरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए
 एक  योजना  तैयार  की  गई  है  तथा  कुछ  स्थित  कारीगर  प्रशिक्षण  स्कूल  में  प्रशिक्षण
 ले  रहे

 राष्ट्रीय  भानसिक  स्वास्थ्य  ्ोर  स्नायुक  विज्ञान  बंगलोर  के  लिए

 एन०  एम०  आर०  उपकरण

 883.  भ्रो  बोी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और  सस््नायुक  विज्ञान  बंगलौर
 में  एन०  एम०  आर०  उपकरण  नहीं

 क्या  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  भर  स्नायुक  विज्ञान  संस्थान  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस
 उपकरण  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  उपयुक्त  उपकरण  की  कीमत  कितनी  और

 सरकार  का  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और  स्नायुक  विज्ञान  बंगलौर  को

 एम०  एम०  आर०  उपकरण  कब  तक  प्रदान  करने  का  विधार  है  ?

 स्वास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :

 हां  ।

 से  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  भौर  तन्त्रिका  विज्ञान  संस्थान  बंगलौर  से  उप  संस्थान
 से  एन०  एम०  आर०  उपकरण  उपलब्ध  करने  के  लिए  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  और  इस  उपकरण

 की  कीमत  लगभग  4.70  करोड़  रुपए  बताई  गई  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  ओर  तन्त्रिका
 विज्ञान  संस्थाम  को  विदेश  से  एन०  एम०  आर०  उपकरण  खरीदने  के  लिए  अनुदान  स्वरूप  रुपयों  में
 श्रयवा  विदेशी  मुद्रा  से  धन  उपलब्ध  करने  की  तत्काल  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 घट्टोपाध्याय  भ्रायोग  को  सिफारिशें

 884.  श्री  सानिक  रेड्डो  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्र  सकल  अध्यापकों  के  वेतनमानों  संबंधी  चटटोपाध्याय  आयोग  की  सिफारिशें  स्वीकार  करने
 बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं पः

 इस  संबंध  में  आयोग  द्वारा  की  गई  प्रमुख  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 भानव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  में  शिक्षा  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 चट्टोपाध्याय  आयोग  ने  26  1985  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और  भायोग

 ह्वारा  की  गयी  सिफारिशों  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने  16  1985  को  एक  अधिकार
 प्राप्त  समिति  नियुक्त  की  ।  इस  बीच  आयोग  द्वारा  विचार  किये  गये  महत्वपूर्ण  विषय  नई  शिक्षा  नीति
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 को  तेय।र  करते  समय  भी  विचाराधीन  अतः  राष्ट्रीय  शिक्षक  से  संबंधित  सरकारी

 निर्णय  को  रोक  दिया  गया  था  ।  इसके  चौथे  वेतन  आयोग  को  भी  इस  मामले  क्री  जानकारी

 दे  दी  गयी  थी  |  इन  सभी  बातों  से  इस  मामले  में  निर्णय  लेने  से  कुछ  विलम्ब  हुआ  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 सरकारी  निर्णय  शीघ्र  उपलब्ध  होने  की  आशा /

 विवरण

 डी०  पो०  चटूटोपाध्याय  राष्ट्रीय  शिक्षक  आयोग  को  मुख्य  सिफारिशों

 1.  अध्यापकों  की  भूमिका  विशेष  तौर  पर  निम्नलिखित  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  को  बढ़ावा  देना  होना

 (1)  एकीकृत  भारत

 (2)  आधुनिकीकरण  की  प्रक्रिया

 (3)  उत्पादकता

 (4)  मानव  तथा  रखरखाव  सोसायटी

 फिर  भी  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  अध्यापकों  का  प्रमुख  कार्य  मानव  के  निर्माण  करने  से

 संबंधित  है  अर्थात  कल  के  भारतीयों  का  निर्माण  करना  ।

 2.  निम्नलिखित  कल्याणकारी  उपाय  आरम्भ  किए  जाने

 मकान  बनाने  के  लिए  आसान  तथा  सुविधाजनक  ऋण  को  सुकर  बनाने  के  लिए  अध्यापकों

 के  लिए  गृह  निर्माण  निधि  का  सृजन  ।

 अध्यापकों  के  लिए  गृह  निर्माण  संस्थाओं  को  बढ़ावा  देना  ।

 प्रमुख  नगरों  में  अध्यापकों  के  लिए  अवकाश  सदनों  की  व्यवस्था  ।
 है

 मूल  वेतन  के  7.5%,  की  दर  से  चिकित्सा  भत्ता  और  मातृत्व  और  गंभीर  बीमारी  के

 लिए  उपचार  और  उन  पर  द्वोने  वाले  तिकित्सा  खर्चों
 की

 सारी  लागत  की  प्रतिपूर्ति  ।

 (४)  स्कूलों  में  प्राथमिक  उपचार  संबंधी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।

 3.  अध्यापकों  की  सेवा-निवृति  के  बाद  उन्हें  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  लिए  स्वास्थ्य

 के  लिए  सुविधाएं  और  चिकित्सा  संबंधी  देखभाल  लगातार  उपलब्ध  कराई  जानी

 4.  आयोग  यह  सिफारिश  करता  है  कि  सातवीं  योजना  मे  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिला  अध्यापकों

 के  लिए  एक  लाख  क्वार्टरों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  |  हमारी  राय  में  25,000  रुपए

 की  लागत  पर  एक  सस्ते  आवासीय  यूनिट  का  निर्माण  करना  संभव  होना  चाहिए  ।
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 5.  राष्ट्रीय  शिक्षक  कल्याण  अतिष्ठान  के  कार्यकलाप  विविध  होने  चाहिए  जिनमें  गृह  निर्माण

 बिकित्सा  पुस्तकों  का  शिक्षा  अध्यापक  अतिथि  ख़दनों  भादि  की  ग्ोजनाएं
 शामिल  होनी  चाहिए  ।

 6.  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  को  प्रत्येक  राज्य  में  अध्यापकों  भोर  ईक्षिक  प्रशासकों  के  लिए
 एकल  सतत  वेतनमान  आरम्भ  करके  उनके  वेतनमानों  को  अनेकता  को  बदलने  की  संभावना  का

 गंभी  रता  से  पता  लगाना  चाहिए  ।  इस  देश  में  अध्यापकों  और  शैक्षिक  प्रध्ासकों  के  सभी  वर्ग

 एक  मिश्रित  राष्ट्रीय  वेतनमान  के  प्रति  पहले  उपाय  के  रूप  में  देखा  जाना  चाहिए  ।

 7.  आयोग  द्वारा  प्रस्तावित  नए  वेतनमानों  को  निर्धारित  करने  की  नीति  के  परिणामस्वरूप

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  राज्य  में  प्रत्येक  माध्यमिक  शिक्षक  को  औसतन  100  रुपए  प्रति  माह  लाभ
 लोग  जबकि  एक  प्राइमरी  शिक्षक  के  मामले  में  150  रुपए  प्रति  शाह  लाश

 8.  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  प्रस्तावित  समिश्रित  चालू  वेतनमान  में  सेवा  में  आने
 से  5  वर्षो  के  पश्चात्  एक  दक्षता  रोध  होगी  तथा  ऐसे  ही  प्रत्येक  10  व्चों  के  पश्चात  होगी  ।  ऐसा
 बेतन  को  निष्पादन  से  जोड़ने  के  लिए  किया  गया  है  ।  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  डै  कि  उन  प्रत्येक

 बिन्दुओं  पर  जहां  दक्षता  रोध  आती  है  उसे  संस्थान  के  प्रमुख  द्वारा  आने  वाले  वर्षों  में  संबंधित  शिक्षक
 के  निष्पादन  की  समीक्षा  किए  जाने  के  अवसर  के  रूप  में  देखना  ऐसा  करने  के  लिए  कि  इस
 मूल्यांकन  को  उद्देश्यपूर्ण  तरीके  से  किया  जाए  यह  सिफारिश  की  है  कि  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  किसी

 दूसरे  संस्थान  के  प्रमुख  अथवा  निरीक्षक  जोकि  ईमानदारी  तथा  पक्षपात  न  करने  के  लिए
 हो  उसे  ऐसी  समीक्षा  करने  के  त्रिए  बुलाना  चाहिए  ।

 प्रसिद्ध

 9.  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  यदि  आवश्यक  हो  वह  समिश्रित  चाल  वेतनमानों  के
 कार्यात्वयन  के  पहले  पांच  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  राशि  प्रदान  करनी  चाहिए

 10.  प्राइमरी  तथा  माध्यमिक  स्कूलों  में  वरिष्ठ  पदों  को  संख्या  को  उप-प्रधानाक्षायों/प्रथम
 शिक्षक  के  अतिरिक्त  पदों  का  सुजन  करके  पर्याप्त  रूप  में  बढ़ानी  विभिन्न  स्तरों  पर  पदों  की
 संख्या  व्यापक  रूप  से  आबंटन  के  अनुरूप  होनी  सहायक  शिक्षक  (60%),  वरिष्ठ बह  अं  रे  ह्

 25%  ),  उप-प्रधानाचायं  (10%)  भौर  प्रिसिपल/हैडमास्टर  (5%)  1 ०,  /C  /  o/

 11.  शारीरिक  भारतीय  संगीत  तथा  ड्राइंग  आदि  के  शिक्षकों  के  वेतनमानों
 तथा  अन्य  सेवा  शर्तों  के  मामले  में  कोई  भेद-भाव  नहीं  होना  चाहिए  ।

 12.  भायोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  प्रत्येक  राज्य  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान
 कम  से  कम  एक  चार  वर्षीय  समेबि.त  शिक्षा  कालेज  को  खोलकर  शुरूआत  करनी  चाहिए  ।

 13.  प्रारम्भिक  शिक्षकों  के  लिए  यह  वांछनीय  होगा  कि  उन्हें  Xu  कक्षा  के  अश्चात्  दो  वर्ष
 का  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  प्रदान  किया  इस  पद्धति  को  प्राइमरी  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण के  जिए  एक
 सामान्य  पद्धति  के  रूप  में  यथाशीघ्र  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रयास  ज  हिए  ।

 एक  सुझाव  जिसको  सभी  ने  स्वीकार  किया  है  कि  भविष्य  में  शिक्षक  प्रशिक्षण  को  केवल
 उन्हीं  शिक्षकों  तक  सीमित  किया  जाना  चाहिए  जिन्हें  या  तो  भर्ती  किया  जा  चुका  है  अथवा  भर्ती  के
 लिए  चुन  लिया  गया
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 प्रत्येक  सेवारत  प्रशिक्षण
 पाठ्यक्रम

 को  साम/न््य  तौर  से  एक  कार्यशाला  के  रूप  में  बनाना

 चाहिए  जिसमें  कि  शिक्षण  सामग्री  को  तेयार  करने  सहित  वास्तविक  व्यावहारिक  कार्य  करने  के अवसर
 प्रदान  किए  जाने  चाहिए  तथा  बाद  में  भाग  लेने  वाले  शिक्षक  उस  सामग्री  को  उनके  द्वारा  अपने  स्कलों
 में  प्रयोग  के  लिए  वापस  ले  जाई  हु

 16.  शिक्षक  संगठनों  के  परामर्श  से  राष्ट्रीय  स्तर  पर  शिक्षकों  के  लिए  एक  भ्राचार  संहिता

 तैयार  की  जानी  चाहिए  ।

 17.  एक  दूसरा  महत्वपूर्ण  कदम  गैर  निष्पादन  तथा  अकुशल  का  मेघावी  तथा  अनुशासनात्मक

 की  आसान  वास्तविक  मान्यता  देना  होगा  ।  अनुशासनात्मक  कारंवाई  को  अतिशीघ्र  तथा  अधिक  कुशल

 बनाई  जानी  दर

 18.  एक  हैडमास्टर  के  कार्य  को  अपने  स्कूल  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  को  देखते  हुए  उनका  चयन

 हमेशा  वरिष्ठता  एवं  फिटनेस  के  भाधार  पर  न  करके  बल्कि  योरयता  एवं  वरिष्ठता  के  आधार  पर

 किया  जाना  चाहिए  ।
 ह

 19.  इसके  साथ  ही  स्कूल  शिक्षा  में  स्तरों  के  सुधार  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  संगठन  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  ।

 20.  राष्ट्रीय  शिक्षक  शिक्षा  परिषद  को  संवधानिक  अधिकार  प्रदान  किए  जाने

 21.  शिक्षक  व्यवसाय  के  दर्जे  में  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  तथा  देश  में  शैक्षिक

 विकास  की  गति  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारतीय  शिक्षा  सेवा  के  गठन  की  सिफारिश  की  गई

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  रेल  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  कदम

 885.  श्री  श्ञांताराम  नायक  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  रेल  सम्पर्कों  में  सुधार  करने/स्थापना  करने  के  लिए

 कोई  वृहत  योजना  आरम्भ  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भौर

 यदि  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  तो  इस  क्षेत्र  में  रेल  सेवा  में  सुधार

 करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  भ्रस्ताव  है  ?  रा

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 लिखित  नयी  रेल  लाइनें  निर्माणाधीन

 1.  धर्मंनगर

 2.  सिलचर

 3.  लालाबाजार

 4.  बालीपाड़ा

 5.  आमगड़ी  +-तुली

 6.  जोगीधोफा  में  ब्रह्मपुत्न  नदी  के  ऊपर  रेल  एवं  सड़क  पुल  सहित  |
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 सिलचर  से  जोरीबम  तक  रेलवे  लाइन

 886.  थभ्रो  एन०  टोम्बोी  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सिलचर  से  जीरीबम  रेलवे  लाइन  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  रेलवे  लाइन  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  और  निर्माण  की  प्रगति  का

 कार्य  पिछले  वर्षों  में  संसाधनों  की  कठिन  स्थिति  और  राज्य  सरकार  द्वारा  भपेक्षित  भूमि  की  सुपुद्दंगी
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  प्रभावित  हुआ  था  ।  अब  इस  परियोजना  के  1990  तक  पूरा  हो  जाने  की

 प्रत्याशा  है  बशरतें  कि  भविष्य  में  संसाधन  उपलब्ध  होते  रहें  ।

 मणिपुर  में  हिन्दो  प्रशिक्षण/प्रचार  संगठनों  को  अनुवान

 887.  श्री  एन०  टोम्बी  सिह  मानव  संसाधन  विकास  मनन््त्रों  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  :

 मणिपुर  में  कितने  और  कौन-कौन  से  हिन्दी  प्रशिक्षण/प्रचार  संगठन/संस्थान  अनुदान
 प्राप्त  कर  रहे

 प्रत्येक  को  दी  गई  पिछली  अनुदान  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  की  अनुदान  में  वृद्धि  करने  के  लिए  आवेदन  प्राप्त  हुए  भौर

 यदि  तो  इस  प  र
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रों

 क््ष्णा  पु  से  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भहिन्दी  भाषी  राज्यों/पंघ  शासित  प्रदेशों  में  हिन्दी  के  प्रचार-प्रसार  के
 लिए  स्वेच्छिक  हिन्दी

 संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  1986-87  के  दौरान  मणिपुर  में  17
 स्वेच्छिक  संगठनों  को  अनुदान  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।  उक्त  वर्ष  में  उसमें  से  प्रत्येक  संगठन  को  संस्वीकृत
 अनुदानों  की  राशि  नीचे  दिए  गए  विवरण  में  दर्शायी  गयी  ये  स्वैच्छिक  संगठन  केन्द्रीय
 निदेशालय के  क्षेत्रीय  अधिकारी  के  माध्यम  से  प्रत्येक  वर्ष  अनुदान  की  राशि  में  वृद्धि  करने  से  लिए  इस
 मंत्रालय  को  प्रस्ताव  भेजते  ऐसे  प्रस्तावों  की  क्रमशः  राज्य  स्तरीय  समिति  और  इसके  बाद  केन्द्रीय
 सहायक  अनुदान  समिति  द्वारा  इसकी  जांच  की  जाती  इनमें  से  जिन्हें  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है
 उन  संगठनों  को  प्रद  जाने  वाली  अनुदान  की  मात्रा  समिति  निर्धारित  करती  है  और  सरकार  को

 तत्पश्वात्  इन  संगठनों  को  अनुदान  संस्वीकृत  करने  के  लिए  सरकार की
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 कऋ्र०  सं०  संस्या  का  नाम  अनुदान  की  राशि

 1.  वांघसेयी  राष्ट्रभाषा  इम्फाल  24,375  रुपए

 2.  मणिपुर  हिन्दी  शिक्षक  इम्फाल  ,  14,250  रुपए

 3.  गादिमजाति  हिन्दी  मणिपुर  10,875  रुपए

 4.  मणिपुर  हिन्दी  प्रथार  इम्फाल  70,875  रुपए

 5.  मणिपुर  राष्ट्रभाषा  प्रचार  इम्फाल  1,08,667  रुपए

 6.  अवांगखोयुमन  सहकारी  राष्ट्रभाषा  हिन्दी  8,287  रुपए
 मणिपुर

 4.  सरस्वती  हिन्दी  मणिपुर  12,600  रुपए

 8.  यणिपुर  हिन्दी  इस्फाल  30,000  रुपए

 9.  नागा  हिन्दी  इम्फाल  12,660  रुपए

 10.  उड़िपोक  हिन्दी  इम्फाल  17,850  50  रुपए

 11.  थामाफासाना  हिन्दी  इम्फाल  10,050  रुपए

 12.  खबी  हिन्दी  मणिपुर  11,625  रुपए

 13.  नम्बोल  हिन्दी  प्रचार  मणिपुर  19,095  रुपए

 14.  हिन्दी  प्रचार  काकर्चिंग  19,260  रुपए

 15.  आल  मणिपुर  हिन्दी  टीचर्स  इम्फाल  31,170  रुपए

 16.  खोइरेन्तक  खुमान
 हिन्दी  मोरिअंग  17,475  रुपए

 17.  राष्ट्रभाषा  शीघ्रलिपि  मणिपुर  1,08,900  रुपए

 न  चता

 मणिपुर  का  भू-जैश्ञानिक  सर्वेक्षण

 888.  भरी  एन०  टोस््बी  सिह
 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मणिपुर  में  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  का  कार्यालय

 खोलकर  इस  राज्य  का  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  जोरदार  ढंग  से  चलाने  का

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  कि  इस  सम्बन्ध  में
 अब  तक  कोई  गंभी  रतापूर्वक  कदम  नहीं  उठाए  गए  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  का  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामवुलारी

 भारतीय  भ-वंज्ञानिक  सर्वेक्षण  ०  एस  आइ  ०  )  ने  माणपुर  में  अपने  कायकलाप  तेज  किए  हैं

 उसने  अनेक  भ-वंज्ञानिक  खोजें  शुरू  की  हैं  ।  मणिपुर  में  अलग  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  जी०  एस०  आई०  का  शिलांग  स्थित  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  कार्यालय  तथा  मणिपुर
 राज्य  में  भगर्भीय  खोजों  के  लिए  जिम्मेदार  दीमापुर  स्थित  भू-सर्वेक्षण  निदेशालय  मणिपुर  में  भू-वैज्ञा
 निक  खोजों  के  लिए  पूरी  तरह  से  सचेष्ट  है  ।  मणिपुर  में  हस  समय  अवस्थापना  और  परिचालन  संबंधी

 स्थितियां  ऐसी  नहीं  कि  वह  अलग  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलना  जरूरी  घालू  फील्ड  सत्र  में

 जी०  एस०  आई०  के  पास  मणिपुर  में  18  खोज  कार्यक्रम  जिसमें  मप्नचित्रण  पर्यावरण

 भौतिकी  तथा  भू-तकनीकी  अध्ययन  काय  शामिल  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कंसर  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  लिए  संशोधित  आवंटन

 889.  श्रो  भ्रीकान्त  वत्त  नर्रासहराज  वाडियर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  कँसर  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  लिए  पहले  आबंटित  की  गई
 राशि  में  संशोघन  करने  का  विचार  है  ०

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आयोजित  उपयुक्त  कार्यक्रम  के लिए  कितनी  अतिरिक्त
 घनराशि  आबंटित  की  गई  है  अथवा  आबंटित  करने  का  विचार  और

 सातवीं  योजना  के  दोरान  कैंसर  नियंत्रण  के  लिए  किए  जाने  वाले  अतिरिक्त  उपायों  का
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  कंसर  के  क्षेत्र  में  विशेष  तौर  हे  तम्बाक
 के  हानिकारक  प्रभावों  का  प्रचार  करने  के  लिए  एक  व्यापक  स्वास्थ्य  शिक्षा  अभियान  यह
 भी  प्रस्ताव  है  कि  बहुत  से  और  अस्पतालों  में  स्वास्थ्य  के  कसर  का  शुरू  में  पता  लगाने  के  लिए  पैप

 स्मीयर  सुविधा  की  व्यवस्था  की  जाए  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  कंसर  का  शुरू  में  पता  लगाने  वाले  केन्द्रों
 को  खोलने  और  कैंसर  के  उपचार  के  लिए  कोवाल्ट  थैरेपी  यूनिटों  को  खरीदने  क ेलिए  और  अधिक

 अस्पतालों  को  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाए  ।

 आविवासो  क्षेत्रों  में  जड़ी  बंटियों  पर  अनुसंधान

 890.  भरी  श्रीकांत  दत्त  नरसहराज  वाडियर  :
 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह्

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  जड़ी  बूटियों  पर  कोई  अनुसंधान  किया  है

 यदि  तो  आदिवासियों  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  वाली  जड़ी  बूठियों  पर  सरकार  के  किस

 किए  गए  अनुसंधान  कार्य  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  से
 सरकार  द्वारा  स्थापित  बहुत  से  अनुसंध।न  संगठनों  भर्थात्  भारतीय  आायुविज्ञान  अनुसंधान
 लिक  ओर  ओद्योगिक  अनुसंधान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ओर  केन्द्रीय  आयुर्वेद  और
 सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  जड़ी-बूटियों  पर  अनुसंधान  किया  केन्द्रीय

 आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  ने  आदिवासी  और  अन्य  क्षेत्रों  में  जड़ी-बूटी  षिल्मा  पर  जानकारी

 प्राप्त  करने  के  लिए  चिकित्सा-वानस्पतिक  सर्वक्षण  किए  परिषद  ने  लगभग  3000  लोक-विद्या
 सम्बन्धी  प्रमाण  एकत्र  किए  हैं  भौर  इनकी  आगे  वैज्ञानिक  जांच  की  जा  रही  है  ।  के  आदिवासं

 लोगों  द्वारा  गर्भ  निरोधक  एजेंट  के  रूप  में  इस्तेमाल  की  जा  रही  इंडिका )
 ओऔषध  की  प्रभावकारिता  का  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसंधान  चण्डीगढ़  के  सहयोग
 से  आगे  और  अध्ययन  किया  जा  रहा  परिषद्  की  कुछ  अनुसंधान  परियोजनाओं  में  भी  इस  औषध
 के  नैदानिक  परीक्षण  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  ।

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  औषधीय  और  सुगन्धित  पादप

 लखनऊ  तथा  क्षेत्रीय  अनुसंधान  जम्मू  भी  मानव-चिकित्सा  विध्ब्यें  ओर  भोषधीय

 पादपों  पर  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  करने  के  काम  में  लगे  हुए  हैं  ।

 न

 लोक  सभा  घार  बज  म०  प०  पर  पुत्र  समवत  हुई  '

 महोदय  पीठासोन  हुए
 ]

 कोलम्बो  में  प्रधान  मंत्रो  पर  हमले  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  आज  प्रातः  कोलम्बो  पते  प्रधान  मन्त्री  के  प्रस्थान  के

 समय  उन  पर  घृणित  प्रहार  के  बारे  में  जानते  सभा  ने  प्रधान  मन्त्री  के  जीवन  पर  प्रहार  की  स्पष्ट

 शब्दों  में  निन््दा  की  हमें  यह  जानकर  वास्तव  में  बहुत  राहत  मिली  है  कि  वह  सुरक्षित्र  केश  ख्रीढ

 आए  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  प्रधान  मन््त्री  को  शुभकामनाएं  भेजने  और  देश  की  सेवा  करने  हेतु

 उनकी  दीर्घायु  के  लिए  प्रार्थना  करने  में  मेरे  साथ  श शरीक  होगी  ।

 उनके  लिए  बहुत  बात है  कि  श्रीलंका के  हालात का  पता  होते हुए  भी  बहांਂ

 बड़े  साहस  और  धैयें  के  साथ  गये  और  समझौता  किया  ।  हमें  उन  पर  गये
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 4.01  भ०  पं०

 सदस्य  के  निलम्बन  का  समाप्त  किया  जाना

 संसदोय  कार  मन्त्रो  तथा  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :  आपकी

 अनुमति  ज॑सा  कि  सदन
 के  नेता  श्री  राजीव  गांधी  ने  इच्छा  जाहिर  की  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सत्ता  द्वारा  29  1987  को  आदिष्ट  श्री  अजय  बिश्वास  का  निलम्बन

 तुरन्त  समाप्त  किया  जाये  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आशा  है  कि  सभा  प्रस्ताव  से  सहमत  प्रश्न  यह  है  :

 सभा  द्वारा  29  1987  को  आादिष्ट  श्री  अजय  बिश्वास  का  निलम्बन  तुरन्त
 समाप्त  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  इस  निलम्बन  वापस  ले  लिया  गया

 भरी  धालकबि  बेराणी  :  भ्रध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  भगत  जी  से  एक  ही
 बात  कहना  चाहता  हू  :

 में  फैलला  चुप-चाप  हो  गया  ।  एजेन्ट  किसका  कोन  यह  साफ  हो
 गया  ।”

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  प्रत्येक  चीज  का  अन्त  होता  है  और  अच्छे  कार्य  चालन  के

 लिए  इन  छोटी-छोटी  बातों  को  भुला  दिया  जाना  सभी  तरफ  से  यह  एक  सामूहिक  प्रयत्न

 होना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  राष्ट्र  हित  के  लिए  हमें  एक  होकर  कार्य  करना  चाहिए  ।

 4.03  भ०  qe

 नई  दिल्ली  में  हुई  घटनाश्रों  के  बारे  में  वक्तव्य

 गृह  भन्त्रो  बूटा  :  30  1987  की  दक्षिण  दिल्ली  में  हुई
 दुर्भाग्यपूणं  और  निम्दनीय  घटना  के  बारे  में  माननीय  सदन  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  ।



 8  1909: )  नई  दिल्ली  में  हुई  घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य
 रा

 30-7-1987  को  5
 बजकर

 47  मिनट  पर  पुलिस  नियन्त्रण  कक्ष  में  टेलीफोन  से  सूचना  प्राप्त
 हुई  कि

 काजकाजी
 नई  दिल्ली  में  गोली  ए  जाने  की  घटना  हुई

 है  ।
 पुलिस  नियन्त्रण  कक्ष

 बह
 3  पाला  खत  प  खग

 म
 बत  पक  मत  ला

 एड  लड़
 ई  जस  पर  2  व्यक्ति  बेठे  जिन्होंने  भारतीय  जनता  पार्टी

 क॑  महानगर  पाषद  श्री  हंसराज  सेठी  पर  गोली  चलाई  |  जरुमी  व्यक्ति  को  अखिल  भारतीय  चिकित्सा
 सस्थान  ले  जाया  गया  जहा  उनका  मृत्यु  हो  यह  भी  मालूम  हुआ  कि  हमलावरों  में  से  एक  सिख
 था  जिसकी  उम्र  17-20  लम्बाई  5  फूट  7  गोरा  इकहरा  बदन  था  और  जिसकी  दाढ़ी
 मू  छ  नहीं  वह  केसरी  रंग  का  पटका  पहने  हुए  दूसरा  हमलावर  मोना  था  जिसने  हेलमेट
 पहन  रखा  दोनों  हमलावरों  ने  जिन्दाबादਂ  के  नारे  लगाए  और  घटना  स्थल  पर
 गालियां  दीं  ।  पुलिस  स्टेशन  कालकाजी  नई  दिल्ली  का  एस०  एच०  ओ०  6  बजकर  4  मिनट  पर  घटना
 स्थल  पर  पहुंचा  ओर  घटना  स्थल  से  टाइगर  फोसंਂ  का  लेटर  पंड  बरामद  किया  ।

 ——  जज  ५>+>7+न्जीयल

 5  बजकर  50  मिनट  पर  रेड  अलर्ट  का  संकेट  दिया  गया  और  सभी  पुलिस  नियन्त्रण  कक्ष
 वाहनों  ने  सड़कों  पर  दुपहिए  स्कूटरों  को  चेक  करना  शुरू  कर  6  बजकर  11  मिनट  पर  यह
 मालम  कि  स्कूटर  का  सही  नम्बर  डी०  एच०  बी०  8301  चेकिंग  में  सहायता  करने  के  लिए
 पुलिस  स्टेशन  से  तत्काल  अधिक  से  अधिक  जवान  भेजे  गए  ।  पुलिस  को  का  रंवाई  का  परयंवेक्षण  करने  के

 लिए  वरिष्ठ  अधिकारो  घटना  स्थल  पर  पहुचे  ।

 कुछ  ही  मिनटों  बाद  10/14  कालकाजी  एक्शटेन्शन  में  गोलीबारी  की  दूसरी  घटना  हुई  ।  यह
 मालूम  हुआ  कि  एक  लाल  रंग  की  मोटर  साइकिल  भारतीय  जनता  पार्टी  के  पाषंद  श्री  बी०  आर०
 म्  के  घर  पर  गई  ओर  उनके  भाई  श्री  सुदर्शन  मुजाल  पर  गोली  चलाई  जो  घर  से  बाहर  नजदीक

 के  खाली  प्ल  उन्हें  अस्पताल  ले  जाया  गया  जहां  घायल  होने  के  कारण  बाद  में  उनकी  मृत्यु

 हो  घटना  स्थल  पर  0.455  केलीबर  9  मी०  मी०  की  57  कारतूसों  का  पौच  और
 टाइगर  फोर्सਂ  का  एक  लेटर  हैड  का  कागज  बरामद  किया  गया  ।  गोली  चलाने  वाला

 हमलावर  औसतन  शरीर  का  व्यक्ति  था  जिसकी  लम्बाई  5  फूट  7  आयु  20-22  चौड़ा

 तिरछी  मू  छें  ओर  उठी  हुई  नाक  थी  ।  दूसरी  हमलावर  लाल  रंग  का  हेलमेट  पहने  हुआ  था  ।

 इन  घटनाओं  के  विवरण  सभी  वाहनों  और  सड़कों  पर  वाहनों  की  जांच  करने  वाले  तथा  क्षेत्र

 में  गश्त  लगाने  वाले  सभी  कमंचारियों  को  भेजे  गए  ।  7  बजकर  42  मिनट  पर  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  के

 एक  वाहन  ने  स्कटर  नं०  डी०  एच०  वी०  8301  को  मकान  संख्या  878  सैक्टर  9,  आर०  के०

 नई  दिल्ली  के  सामने  छोड़ा  हुआ  पाया  ।  स्कूटर  को  हिरासत  में
 ले  लिया

 गया  है  भौर  अंग्रुलियों  के

 निशानों  और  अन्य  सुरागों  की  जांच  की  जा  रही  दूसरी  घटना  में  प्रयोग  की  गई  मोटर  साइकिल

 भी  मालवीय  नगर  से  बरामद  की  गई  जहां  उसे  छोड़ा  गया  पुलिस  ने  एक  व्यक्ति  को  पकड़ा  है

 और  एक  हमलावर  का  पता  भी  लगा  लिया  है

 अनेक  खोजी  दलों  ने  सभी  ज्ञात  छूपने  के  स्थानों  पर  खोजबीन  शुरू  कर  दी  है  और  अपराधियों
 की  खोज  कर  रहे  इन  ह॒त्यातओरों  के  विरोध  में  शहर  में  किसी  प्रतिक्रिया  के  लिए  भी  पुलिस  प्रबन्ध

 किए  गए  हैं  ।

 भाज  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  छोड़ा  हुआ  सूटकेस  भी  पाया  गया  जिसमें  2  टाइम  बम

 थे  ।  सूटकेस  का  पता  लगा  लिया  गया  है  और  टाइम  बमों  को  निष्प्रभावी  कर  दिया  गया
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 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  30  1987.

 मैं  माननीय  सदन  से  मेरे  साथ  इन  घटनाओं  की  कड़े  शब्दों  में  निन्दा  करने  और  शोक  संतप्त
 परिवारों  के  प्रति  हमारी  गहरी  सहानुभूति  व्यक्त  करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  हम  सब  उनके  दुःख  में
 शरीक  हैं  ।

 भआतंतवाद  को  रोकने  के  लिए  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  के  वाहनों  की  संख्या  बढ़ाकर  24  घण्टे  के

 लिए  165  कर  दी  गई  स्वचालित  हथियारों  सहित  और  वायरलैस  सटों
 स ेसज्जित  100  टुकड़ियां

 सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  तैनात  कर  दर  दी  गयी  आसूचना  तनत्र  को  सक्रिय  कर  दिया  गया

 है  ।  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  सेना  से  शहर  के  संवेदनशील  स्थानों  में
 तैयार  रहने  के  लिए

 कहा  गया  है  ।

 समस्त  दिल्ली  में  एक  सप्ताह  के  लिए  धारा  144  लागू  कर  दी  गयी  है  ।

 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  सोहाद  और  शान्ति  बनाए  रखने  में  मदद  करने  की  अपील  करता

 सरकार  अपराधियों  को  पकड़ने  और  उनके  साथ  सख्ती  से  निपटने  में  कोई  कसर  बाकी  नहीं
 रखेगी  ।

 4.09  म०  प०

 ]

 महापत्तन  न्यास  1963  के  भ्रन्तगंत  अधिसूचनाएं

 जल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  राजेश  :  मैं  महापत्तन  न्यास
 1963  की  धारा  124  की  उपघारा  (4)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 सा०  का०  नि०  जो  4  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  जिनके  द्वारा  मद्रास  पत्तन  न्यास  कर्मचारी  1987
 अनमोदित  किए  गए  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4519/87]

 सा०  का०  नि०  जो  5  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए थे  तथा  जिनके  द्वारा  मद्रास  फत्तन  न्यास  1987  अनुमोदित  किए
 गए  ।

 सा०  का०  नि०  455  जो  5  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  कर्मचारी  के  क्रम  के  लिए
 अप्रिमों  का  1987  अनुमोदित  किए  गए  हैं  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4520/87]
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 +%  1909  दक्षिण-पश्चिम  म  नसून  के  रुख  और  फसलों  पर  इसके  प्रभाव  के  बारे  में  वक्तव्य
 — ————___—  ट  --

 रामपुर  रजा  लाइग्र  रो  1987  भौर  वर्ष  1985-86  के  लिए
 दिल्ली  पढिःक  लाइब्रेरी  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  समोक्षा

 भानव  संसाधन  विकास  सम्त्रालय  के  शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  रामपुर  रजा  लाइब्रेरी  1975  की  घारा  28  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत

 रामपुर  रजा  लाइब्रेरी  1987,  जो  18  1987  को
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०-8-4/आर०  आर०  आर०  में
 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  गया  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  4521/87]

 (2)  दिल्ली  पब्लिक  दिल्ली  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 दिल्ली  पब्लिक  दिल्ली  के  वर्ष  1985-8

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 (  3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रख  ने  मे ंविलम्ब  के  कारणों  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंप्रेजी  ।

 4.10  भ०  प०

 वक्षिण-पह्चिम  मानसून  के  रुख  ओर  फसलों  पर  इसके  प्रभाव  के

 बारे  सें  वक्तव्य

 कृषि  मंत्रों  जी०  एल०  :  मैं  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  के  रुख  भौर

 खरीफ  फसल  के  उत्पादन  पर  इसके  प्रभाव  बारे  में  वक्तव्य  देने  के  लिए  सदन  की  इजाजत  चाहता  हूं  ।
 >

 मालम  है  कि  माननीय  सदस्यगण  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  के  असामान्य  रुख  से  बहुत  चिंतित  हैं  ।

 दक्षिण  केरल  मानसून  ठीक  समय  पर  आधा  और  धीरे-घीरे  मध्य  जन  तक  उत्तर  की  ओर

 संतोषजनक  रूप  से  बढ़ता  रहा  ।  इसके  बाद  इसकी  गति  धोमी  हो  भर  यह  23  जून  को  ही

 बिहार की  ओर  बढ़ा  ।  अगले  12  दिनों  तक  यह  निष्किप  सिर्फ  8
 जुलाई

 को  ही  यह  हिमाचल

 प्रदेश  को  पहाड़ियों  और  उत्तर  प्रदेश  तथा  जम्मू  व  कश्मीर  की  ओर  हालांकि  पश्चिम  राजस्थान

 को  छोड़कर  पूरे  देश
 में  पहली  जलाई  तक  ही  इसे  पहुंच  जाना  चाहिए  था  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश

 पंजाब  णा  और  दिल्ली  में  26  1987  तक  वारिश  नहीं  हुई  थी  ।  दिल्ली  को

 मानसून  के  देर  से  आने  के  80  साल  पुराने  रिकार्ड  को  तोड़ने  का  दुर्भाग्य  प्राप्त  हुआ  ।
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 चलता  है  कि  उस  तारीख  तक  35  उप-मंडलों  में  से  केवल  10  उप-मंडलों  में  सामान्य  या  अधिक  वर्षा

 हुई  ।  यह  1986  को  इसी  अवधि  में  से  23  1985  में  27  उप-मंडलों  और  1984  में  26
 उप-मंडलों  के  विपरीत  हुआ  इस  प्रकार  वतमान  मौसम  की  प्रगति  असंतोषजनक  रही  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  और  आंध्र  बिहार  और  कर्नाटक  के  कुछ  भागों  को  छोड़कर
 देश  के  अन्य  भागों  में  सामान्य  वर्षा  की  तुलना  में  वर्षा  की  कमी  20  प्रतिशत  या  इससे  अधिक  रहो

 हमारी  खेती  की  जाने  वाली  भूमि  का  लगभग  70  प्रतिशत  असिचित  परिस्थितियों  के  अन्तगंत

 हम  मानसून  की  अनिश्चितता  से  खूब  वाकिफ  जैसा  कि  आप  जानते

 मू  गफली  और  सोयाबीन  हमारी  फरीख  की  महत्वपूर्ण  फसलें  हैं  ।  हमारे  किसान  वास्तव
 में  उपलब्ध  नमी  का  अच्छे  से  अच्छा  प्रयोग  करना  जानते  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सूखा  प्रवण  और  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  में  मौसम  को  अनिश्चित  परिस्थितियों
 का  सामना  करने  के  लिए  आर्कास्मक  योजनाओं  को  तैयार  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  साथ

 1987  में  एक  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  ऐसी  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  जब  सामान्य
 फसल  नही  उगाई  जा  तब  थोड़ी  ही  अवधि  में  तैयार  होने  वाली  किसी  वैकल्पिक  फसल  को
 हमारे  किसान  अक्सर  उगाते  जिसके  बीज  राज्य  सरकारों  द्वारा  सप्लाई  किए  जाते
 1987  में  ही  भारत  सरकार  ने  ऐसी  आकस्मिकताओं  का  सामना  करने  के  लिए  बीजों  का  पर्याप्त  बफर
 स््टाक  बनाए  रखने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  साथ  योजनाएं  ब्नैयार  कर  ली  थीं  ।

 मेरे  मन्त्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  कृषि  के  पम्पसटों  को  चलाने  के  लिए
 बिजली  और  डीजल के  प्रावधान  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाय  ताकि  किसान  सखाग्रस्त  क्षेत्रों  में

 भू-गत  जल  जहां  उपलब्ध  वहां  उप्तका  उपयोग  कर  वास्तव  में  उत्तर  पंजाव  और

 हरियाणा  की  सरकारों  ने  किसानों  द्वारा  फरी  जाने  वाली  सिंचाई  में  सहायता  देने  के  लिए  उद्योगों  को
 दी  जाने  वाली  बिजली  के  भबंटन  में  कटोती  करने  की  रिपोर्ट  दी  है  ।

 मुझे  विश्वास
 कि  इस  संकट  की  घड़ी  में  सदन  किसानों  के  साथ  मजबूत  करने  में  हर  प्रकार

 का  सहयोग  प्रदान  करेगा  ।  हालांकि  राज्य  सरकारों  ने  उपयुक्त  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  फिर  भी  नई
 दिल्ली  में  भेरे  मंत्रालय  द्वारा  28  जुलाई  को  वास्तव  में  उनके  साथ  एक  विशेष  सम्मेलन  आयोजित
 किया  ताकि  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाए  और  उपलब्ध  नमी  का  अच्छे  से  अच्छा  प्रयोग  करने  के
 लिए  आगे  की  कार्यवाही  तय  की  जाये  ।

 यह  निश्चय  किया  गया  कि  देर  से  वर्षा  होने  के  कौरण  प्रभावित  क्षेत्रों  में  थोड़ी  अवधि  में  तैयार
 होने  वाली  वेकल्पिक  फसलें  उगाने  के  लिए  राज्य  सरकारें  अपनी  आकस्मिक  योजनाओं  का  प्रयोग
 रबी  के  दौरान  बड़ी  और  मझोली  सिंचाई  परियोजनाओं  में  बहुमूल्य  सिंचाई  संसाधनों  को  बचा  कर
 रखने  की  हर  संभव  कोशिश  की  अगस्त  के  महीने  के  दौरान  केन्द्र  और  राज्य  के  द्वारा  रबी
 मौसम  के  लिए  संयुक्त  परिचालन  योजनाएं  निम्न  प्रयोजन  के  लिए  तैयार  की  जाएंगी  :

 संभव  सस्यगत  क्षेत्र  को  सिंचाई  प्रदान

 प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्पादन  को  अधिक  से  अ  घिक  बढ़ाने  के  लिए अधिक  जल  की  आवश्यकता  वाली  फसलों  के  स्थान  पर  कम  ज॑  लकी  आवश्यकता  वाली
 फसलों  की
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 8  1909  रेलगाड़ियों  की  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य

 1987  के  दौरान  बीज  उत्पादन  में  हुई  क्षति  को  पूरा  करने  के  लिए  एक
 कालीन  बीज  उत्पादन  योजना  शुरू  जिससे  कि  1988-89  को  बीज  की  समस्त
 आवश्यकता  पृण  रूप  से  पूरी  की  जा  सकेगी  ।

 नलकूपों  और  फिल्टर  केन्द्रों  के  माध्यम  से  लघु  सिंचाई  का  विस्तार  करने  पर  विशेष  ध्यान  दिया

 जाएगा  ।

 मुझे  मालूम  है  कि  माननीय  सदस्यगण  हमारे  पशुओं  के  लिए  चारे  के  बारे  में  भी  चितित
 राज्य  सरकारों  से  पहले  ही  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सौजूदा  सूखे  से  पशुओं  को  बचाने  के  लिए

 क्षि  मंत्रालय  द्वार  T  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  क ेआधार  पर  कार्यवाही  इन  उपायों  में
 वन  विभागों  से  चारे  की  चारा  बैंकों  की  मानव  उपयोग  के  लिए  अयोग्य  खाद्यान्नों

 की  पशु  आहार  के  पूरक  के  रूप  में  शोरे  के  डलों  के  उत्पादन  को  बढ़ाना  आादि
 शामिल  है  ।

 हमारे  गत  अनुभवों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  असामान्य  मानसून  के  वर्षों  में  पेय  जल  की  कमी  एक
 गम्भीर  समस्या  बन  जाती  मेरे  मंत्रालय  के  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  इस  स्थिति  रा  सामना  करने

 के  लिए  एक  कार्यवाही  योजना  शुरू  की  इस  योजना  में  निम्नलिखित  शामिल

 क्षेत्रों  के  लिए  घनराशियों  के  आबंटन  में  प्राथमिकता  ।

 प्रभावित  क्षंत्रों  में  योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  1987  तक  राज्य

 योजनाओं  का  नवीनकरण  ।

 प्रभावित  क्षंत्रों  में  सिंचाई  के  जलाशयों  से  पीने
 के  लिए  पानी  का  संरक्षण  ।

 ऐसे  तालाबों  में  उपयुक्त  रसायनों  का  छिड़काव  करके  भाप  से  होने  वाली  पानी  की  क्षति

 को  कम  करना  ।

 नभू-गः
 ्॒न्र  जल  की  निकासी  पर  नियंत्रण  और  अन्य  उपाय  ।

 जैसा  कि  पहले  कहा  जा  चुका  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कि  असामान्य  मानसून  से  निपटने

 तथा  किसानों  और  हमारी  आबादी  के  अन्य  वर्गों  को  हर  संभव  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  सभी

 संभव  उपाय  किए  मेरा  मंत्रालय  राज्य  सर  कारों  के  साथ
 निकट  सम्पर्क

 रख  कर  काम

 हमने  पहले  भी  सूखों
 और  बाढ़ों  का

 सामना  किया  है  और  अपने  लोगों  को
 प्रशंसा

 प्राप्त  की  हमारी

 सबसे  बड़ी  शक्तियों  में  से  एक  शक्ति  यह  है  कि  हमारे  खाद्यान्नों  के  भंडारों
 में

 गेहूं  और  चावल  की  बड़ी

 मात्राएं  मौजद  मुझे  विश्वास  है
 विः  माननीय  सदस्यां  और  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  भारत

 सरकार  विद्यमान  आरकस्मिकता  का  भी  सफलतापूर्वक  सामना  कर  सकेगी  ।

 4.15  स०  प०
 महोदय  पीठासोन  हुए  ]

 रेलगा  डियों  की  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]
 मंत्री

 :  में  बड़े
 दुख  के साथ  सदन रेल

 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  7)  :  मुझे  बड़े  दुख

 को  दो  दुर्भायपू्ण  दुर्घटनाओं  के
 बारे  में  सूचित  करना  पड़  रहा  है  जिनमें  पहली  दुर्घटना  9-7-87  को
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 यों  की रेलगाडियों  की  दर्घटनाओं  के  बारे  में  बा

 :
 दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  गाड़ी  नं०  21  हउराबाद  हजरत

 रत  निजामुहदीन  एक्सप्रेस  व
 निजामुद्दीन

 मृत  कीच
 की  तथा  दूसरी  27-7-87  7

 को  पूर्व  रेलवे  पर  गाड़ी  नं०  316  बड़हरवा-रामपुर  हाट  पंसजर  की

 गाड़ी  नं०  21  एक्सप्रेस  काजीपेट-बल्हारशाह  खंड  पर  मंचेरियल  स्टेशन  से  4
 बजे

 थी  और  लगभग  2  कि०  मी०  की  दूरी  पार  करने  के  बाद  मंचेरियल  और  मंडमा  नों  के

 बीच  लगभग  4.35  बजे  दुर्घटनास्त  हो  गई  यह  गाड़ी  अभूतपूर्व  भारी  वर्षा  होने  क ेकारण  एक  ६
 गशय  का  तटबंध  टट  जाने  से  भारी  बाढ़  की  चपेट  में  आ  गयी  थी  ।  इससे  पहले  कि  यह

 आगे  बढ  सकती  बाढ़  की  तेज  धार  गाड़ी  के  नीचे  के  एक  तटबंध  के  भाग  को  बहा  ले  गयी  जिससे
 ..  गाड़ी  के  सवारी  डिब्बों  में  से  सवारी  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गए  |  पटरी  से  उतरे  सवारी  डिब्ब
 में  से  सवारी  डिब्बे  पानी  के  तेज  बहाव  से  बह  गये  ।  इनमें  से  दो  सवारी  अर्थात  गाड़ी  के

 इंजन  से  चौथा  और  पांचवां  रेलपथ  से  लगभग  40  मीटर  की  दूरी  तक  बह  गये  ।
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 दुर्घटना  होने  क ेलगभग  20  मिनट  पहले  समीपवर्ती  रेलपथ  पर  मंचेरियल  की  ओर  जाने  |

 वाली  एक  माल  गाड़ी  इसी  भाग  से  गुजर  गयी  थी  और  माल  गाड़ी  के  ड्राईवर  द्वारा  किसी  असामान्य
 घटना  की  रिपोर्ट  नहीं  की  गयी  थी  ।  ः

 रिकार्डों  के  इससे  पूर्व  इस  खण्ड  में  बाढ़  के  कारण  कभी  कोई  क्षति  नहीं हुई  थी  ।

 संदर्भाधीन  सिंचाई  जलाशय  रेलपथ  के  चढ़ाव  की  भोर  लगभग  3  कि०  मी०  पर  |

 धपत

 प्त
 »

 देख-रेख  राज्य  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  थी  ।

 दर्घटना  के  55  व्यक्तियों  की  मत्य  हुई  और  तीन  को  चोटें  जिनमें  र

 दो  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  लगी  थीं  ।  अधिकतर  व्यक्ति  इन्जन  से  चौथे  और  पांचवें  सवारी  डिब्बों
 में  हताहत  हुए  ये  सवारी  डिब्बे  विशाखापत्तनम  से  हजरत  निजामुद्दीन  के  लिए  दूसरे  दर्जे  के  था

 शयनयान  जिन्हें  इसे  गाड़ी  में  काजीपेट  से  जोड़ा  गया  था  ।

 चूंकि  तेज  बाढ़  से  प्रभावित  रेलपथ  के  साथ  के  रेलवे  टेलीफोन  सकिट  भी  बहुत  ज्यादा

 क्षतिग्रस्त  हुए  अतएवं  प्रथम  सूचना  मंचेरियल  स्टेशन  को  पैदल  चलकर  ही  देनी  पड़ी  ।  इसके
 तुरन्त  बाद  सहायता  और  बचाव  काये  शुरू  कर  दिए  गए  ।  मदद  और  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  स्तर

 पर  राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  के  साथ  भी  सम्पर्क  स्थापित  किया  अन्य  स्थानों  से  राहत
 गाड़ियों  के  आने  तक  मौके  पर  उपलब्ध  रेल  अधिकारियों  द्वारा  निकटवर्ती  क्षेत्र  के  निवास्तियों  के
 साथ  गाड़ी  के  यात्रियों  में  से  जिनमें  सेना  के  जवान  प्रमुख  द्वारा  स्वेच्छा  से  की  गयी

 सहायता  से  तत्काल  बचाव  काये  आरम्भ  कर  दिये  गये  थे  ।

 सबसे  पिछले  चार  सथारी  जों  दुघंटनाग्रस्त  नहीं  हुए  का  उपयोग  करके  यात्रियों

 को  दर्घटनास्थल  से  मंचेरियल  स्टेशन  तक  ले  जाने  के  प्रबन्ध  किये  गये  ।  इस  प्रकार  700  से  अधिक

 यात्रियों  को  मंचेरियल  लाया  गया  जहां  उन्हें  भोजन  और  जलपान  कराया  इसके  बाद  लगभग

 .....  400  या
 त्र्यों

 जो  उत्तर  की  ओर  अपनी  यात्रा  जारी  रखना  चाहते
 बसों  के

 कं
 |

 लो  कल  का

 हम

 क  माँग
 के  बेल्लमपल्ली

 ले  जाया  वो
 डे  गो  को  अ

 ।  उनकी  आगे  की  यात्रा  के

 करे

 '

 हे  देर

 से  नयी
 दिल्ली  की  तरफ

 माल

 वेशेष  गा  जो  हैदराबाद
 अथवा  वाल्तेरु  की  ओर  लौटना  गी  का  प्रबन्ध  किया
 गया  ।

 ह
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 8  1909  रेलगाड़ियों  की  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य
 ere

 रेल  प्रशासन  द्वारा  प्रत्येक  मृत  व्यक्ति  के  निकट  सम्बन्धी  को  5,000  रु०  गंभीर  रूप  से  घायल
 व्यक्ति  को  2,000  रु०  तथा  उस  प्रत्येक  व्यक्ति  को  जिसे  मामूली  चोटें  250  रु०  की  दर  से

 अनुग्रह् राशि  भुगतान  करने  के  प्रबन्ध  किये  गये थे  ।

 केन्द्रीय  उद्योग
 मंत्री

 श्री  जे०  वेंगलराव  के  साथ  मैं
 10  तारीख  की  दुघंटना  स्थल  देखने

 रेलवे  बोर्ड  और  सदस्य  रेलवे  बोर्ड  भी  मेरे  साथ  गये  थे  ।

 रेल  संरक्षा  दक्षिणी  क्षेत्र  इस  मामले  की  सांवधिक  जांच  कर  रहे  हैं  ।  उनकी  रिपोर्ट
 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 प्रभावित  खण्ड  पर  रेल  संचार  के  पुनः  स्थापन  का  कार्य  दिन-रात  युद्ध  स्तर  पर  किया  गया

 था  ।  डाउन  लाइन  पर  जिसे  तुलनात्मक  रूप  से  कम  क्षति  पहुंची  धातायात  12  जुलाई  और
 अप  लाइन  पर  17  जुलाई  को  पुनः  चालू  कर  दिया  गया  ।

 इतने  अधिक  व्यक्तियों  की  जीवन  हानि  से  पहुंचे  हमारे  दुख  ओर  विषाद  को  शब्दों  द्वारा  ठीक

 से  व्यक्त  नहीं  किया  जा  सकता  |  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  शोक  संतप्त  परिवारों  के  साथ

 हादिक  संवेदरा  और  सहानुभूति  पहुंचाने  में  सदन  मेरे  साथ

 मैं  इस  अवसर  पर  बचाव  तथा  राहत  कार्यो  में  नागरिक  समीपवर्ती  क्षेत्रों  के
 विभिन्न  औद्योगिक  स्थापनाओं  तथा  अन्य  सार्वजनिक  एवं  निजी  निकाओं  तथा  अनेक

 स्वयंसेकक्कों
 जिनमें  गाड़ी  के  यात्री  भी  शामिल  की  गयी  सहायता  के  लिए  उन  सबकी  सराहना  करता  मैं

 स  गाड़ी  से  यात्रा  कर  रहे  सेना  के  कुछ  जवानों
 की

 साहसिक  भूमिका  का  विशेष  तौर  पर  उल्लेख

 करना

 डाउन  बडहरवा-रामप्र  हाट  पेसेंजर  27-7-1987  को  लगभग  13.10  बजे  पूर्व  रेलवे 21 516
 पर  दघंटना  ग्रस्त

 टई
 ।  जब  यह  गाड़ी  बड़हरवा-खाना  खण्ड  पर  मराराई  और  चात्रा  स्टेशनों  के  घीच

 पन्ल  संख्या  201  पर  से  गुजर  रही  तब  इसको  2  बोगियां  पटरी  से  उतर  गयीं  तथा  3  पुल  से

 उतर  गयीं  जिनमें  से  दो  नदी  में  गिर  इस  गाड़ी  में  सात  सवारों  डिब्बे  लगे  थे  ।
 यह  छोठा

 पामला  नदी  पर  18  स्पेन  का  पुल

 दर्घटना  के  परिणामस्वरूप  3  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  7?  व्यक्तियों  को  गम्भीर

 27  व्यक्तियों  को  मामू  |  चोटें  घायल  व्यक्तियों  को  सिविल  अस्पताल  मपुर  हाट  भऔौर

 चात्रा  तथा  मुराराई  के  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में
 ले

 जाया  गया  सूचना  प्राप्त  होते  ही आधार  स्टेशनों  से

 चिकित्सा  यान  को  रवाना  कर  दिये  रेलवे  के  वरिष्ठ  अधिकारी  भी  दुघंटना  स्थल

 को  रवाना  हुए  ।  मृत  के  निकट  सम्बन्धियों  तथा  घायल  व्यक्तियों  को  अनुग्रह  राशि  के

 भुगतान  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है

 दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  की  जा  रही  पूर्वी  क्षेत्र  के
 रेल  संरक्षा  आगक्त  दुघटना:स्थल

 पर  पहुंच  गये  है  जो  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक  जांच  करेंगे  ।
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 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  रक्षोपाय
 रे

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  व्यवस्था  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्रो  राजन्त्र  कुमारों  महोदय/महोदया,
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  संविधान  में  प्रदत्त  रक्षोपायों  से  संबंधित  सभी

 मामलों  की  जांच  करने  संविधान  में  अनुच्छेद  338  के  अंतर्गत  विशेष  अधिकारी  की  नियुक्ति  की

 व्यवस्था  भारत  सरकार  संविधान  में  संशोधन  1978  में  विशेष  अधिकारी  के  स्थान  पर

 एक  आयोग  की  स्थापना  इस  उद्देश्य  से  की  कि  आयोग  व्यावहारिक  रूप  से  विशेष  अधिकारी  के  ही
 काये  करे  ।  इस  संबंध  में  संविधान  संशोधन  के  सरकारी  प्रयास  उस  समय  सफल  नहीं  हुए  ।

 आयोग  तथा  भायुक्त  लगभग  एक  जैसे  कार्य  ही  करते  रहे  हैं  ।

 हमने  इस  मामले  की  ध्यान-पूर्वक  जांच  की  इस  संबंध  में  सरकार  का  विचार  संविधान
 में  किसी  प्रकार  के  संशोधन  करने  का  नहीं  हम  इसके  अनुच्छेद  338  में  परिकल्पित

 विशेष  अधिकारी  के  संवैधानिक  तंत्र  को और  अधिक  कारगर  बनाना  चाहेंगे  और  इसीलिए  हम  उसके
 कार्यालय  में  वृद्धि  चककर्ता  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  वाले  अनुशासनात्मक  तंत्र  की
 व्यवस्था  भी

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  उत्थान  तथा  कल्याण  के  तौर-तरीके  से

 जुड़े  मूलभूत  सामाजिक-आधिक  मुद्दों  के  संबंध  में  सरकार  को  सहायता  तथा  सलाह  देने  हमें
 राष्ट्रीय  स्तर  के  एक  निकाय  की  भी  जरूरत  बदलती  परिस्थितियों  का  तकाजा  है  कि  सभी

 पहलुओं  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  करके  नई  उपेक्षाओं  की  पूर्ति  प्रशासनिक  ढांचे
 तथा  एजेंसियों  में  समुचित  परिवर्तन  किए  अनुसूचित  जाति/जनजाति  कल्याण  आयोग
 को  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/जनजाति  आयोग  का  नया  नाम  देकर  इसके  कार्यों  को  पुनः  परिभाषित
 करने  और  संबंधित  विषयों  के  विशेषज्ञों  को  शामिल  करने  हेतु  इसका  विस्तार  करने  का  विचार  है  ।

 इस  संबंध  में  एक  विस्तृत  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 प्रंघालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 4.25  म०  प०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 प्राककलन  सम्रिति

 ]
 झो  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  काये  संचालन  संबंधी  नियमों  के
 नियम  311  के  उपनियम  (1)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  नियम  254  के  उप-नियम  (3)  के

 196



 8  1909  कार्य  मंत्रणा  समिति

 अन्तगंत  प्राककलन  समिति  की  शेष  अवधि  के  लिए  प्रो०  नारायण  चन्द  जिन्होंने
 समिति  से

 त्यागपत्र
 दे  दिया  के  स्थान  इस  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम

 311  के  उप-नियम  (1)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  नियम  254 के  उप-नियम  (3)  के  अन्तगंत
 प्राककलन  समिति  की  शेष  अवधि  के  लिए  प्रो०  नारायण  चन्द्र  जिन्होंने  सम्ति  से

 त्यागपत्र  दे  दिया  के  स्थान  इस  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने

 में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.26  म०  प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 अड्तोसवां  प्रतिबेवन

 ]

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  एच०  के०  एल०  :  मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  29  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  अडतीसवें

 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  बनातबाला  अपना  भाषण  देंगे

 भो  जो०  एम०  बनातवाला  :  मुझे  एक  छोटा-सा  निवेदन  करना  काय॑  मंत्रणा

 समिति  की  रिपोर्ट  में  यह  उल्लेख  है  कि  सामुदायिक  स्थिति  समिति  द्वारा  बाद  में  निर्धारित  की

 गई  तारीख  को  चर्चा  की  जाएगी  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  समय  एक  बह॒त  गम्भीर  स्थिति  है  ।

 भेरठ  में  काफी  समय  से  साम्प्रदायिक  हिंसा  जारी  दिल्ली  में  तनाब  की  स्थिति  है  ।  मेरठ  के  निकट

 निर्दोष  बस  मात्रियों  की  हत्या  के  विरोध  में  आज  दिल्ली  बन्द  का  आयोजन  किया  गया  रेल

 यात्रियों  पर  आक्रमण  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इसलिए  स्थिति  गम्भीर  है  ओर  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  सा  म्प्रदायिक  स्थिति  पर  चर्चा

 के  लिए  तारीख  निर्धारित  की  दिल्ली  और  गजरात  में  में  मैंने  स्थगन

 प्रस्ताव  का  नोटिस  भी  दिया  अध्यक्ष  महोदय  ने  इसकी  अनुमति  न  परन्तु  अब  जबकि

 कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  यह  कहा  है  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  की  जायेगी  ।  मैं  जोरदार  शब्दों  में  यह

 अनुरोध  करता  हूं  कि  जितना  वाद्-विवाद  के  लिए  यथासम्भव  जल्दी  की  तारीख  निर्धारित  की  जाए  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  गृह  मंत्री  उठकर  इस  सभा  में  वक्तव्य  देंगे  ।
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 बोफोस  ठेके  के  बारे  में  स््वीडिश  नेशनल  आडिट  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  से  30  1987

 प्रश्नों  की  जांच  करने  हेतु  संयुक्त  समिति  की  नियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव

 हमारे  पःस  एक  क्क्तव्य  कालकाजी  और  अन्य  स्थानों  पर  जो  कुछ  हुआ  उसके
 बारे  में  वक्तथ्य  दिया  गया  परन्तु  यह  दुःख  का  वियय  है  कि  इतने  अधिक स्थानों पर  साम्प्रदायिक

 हिंसा  के  बावजूद  माननीय  गृह  मंत्री  ने  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  अतः  उन्हें  तुरन्त  अपना  वक्तव्य
 देना  चाहिए  और  हमें  शीघ्र  ही  इस  बारे  में  चर्चा  |  चाहिए  ।  यह  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  म.दय  श्री  भगत  जी  अपना  भाषण

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  मेरठ  और  देश  के  विभिन्न  भागों  में  साम्प्रदायिक
 घटनाओं  के  बारे  में  सरकार  बहुत  चिन्तित  समस्या  पर  ग्रम्भीरतापृवंक  विचार  करने  और  इस
 संबंध  में  कुछ  कड़ी  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 सरकार  चर्चा  के  लिए  तंयार  है  और  सरकार  स्वयं  ही  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  से

 विमर्श  करके  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  29  1987  को  सभा  में  प्रस्तुत  का  मंत्रणा  समिति  के  भड़तीसवें
 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुअ  है

 4.303  म०  प०

 बोफोस  ठके  के  बारे  में  स््वीडिश  नेशनल  आडिट  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन

 से  उत्पन्त  प्रइनों  को  जांच  करने  हेतु  संयुक्त  समिति  की

 लियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव

 ]

 ]
 रक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  अपना  प्रस्ताव  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  च॒त्रा  हूँ  ।

 शो  जो०  एम०  बनातवाला  :  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  नहीं  की  जाए  क््यौंकि

 विरोधी  पक्ष  के  अधिकतर  सदस्य  यहां  उपस्थित  नही

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन््त  :  विरोधी  पक्ष  के  मित्र  दूर  रहना  चाहते  हैं  ओर  भेरें  माननीय

 मित्र  उन्हें  सलाह  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  जो०  एम  बनातवाला  :
 हम  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 भरी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  में  समझता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  को  अपना  भाषण  देने  दीजिए  ।
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 8  1909  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  भौर  तस्करी  निवारण  विधेयक

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  समझता  हूं  कि  आप  किस  भावना  से  यह  सुझाव  दे  रहे  हैं  और  मुझे
 आशा  है  कि  आप  हमारे  मित्रों  को  वापस  आने  के  लिए  सहमत  कर  उनकी  अनुपस्थिति  में  इस
 प्रस्ताव  पर  भागे  चर्चा  करना  हमें  भी  अच्छा  नहीं  वास्तव  में  उनमें  से  कुछ  लोगों  ने  अपने
 प्रतिस्था।न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  और  हम  उनकी  बात  सुनना  हमें  कुछ  नहीं  छिपाना  है  ।
 यदि  हम  कुछ  छिपाना  भाहें  तो  इस  समय  उनकी  अनु”स्थिति  में  इसे  पारित  करना  हमारे  लिए  आसान

 है  परन्तु  हम  इस  भावना  से  इस  पर  कायंवाही  नहीं  कर  रहे  हैं  भौर  हम  यह  चाहेंगे  कि  वे  इस  प्रस्ताव
 पर  वाद-विवाद  में  भाग  लें  ओर  हमें  अपने  विचार  बताएं  और  तथ्यों  की  जांच  के  लिए  संयुक्त  संसदीय
 समिति  में  हमें  सहयोग  प्रदान  मेरी  समझ  में  नहीं  भाता  कि  वे  इससे  पीछे  क्यों  हटते  जा  रहे

 इसलिए  यदि  यह  सभा  और  सभापति  महोदय  चाहते  हैं  तो  हम  इस  बारे  में  सोमवार  को  चर्चा

 करने  के  लिए  सहमत  और  उस  समय  मैं  अपना  वक्तव्य  दूंगा  ।  मुझे  भाशा  है  कि  मेरे  मेरे
 अन्य  मित्रों  को  भी  मनाने  में  सफल  हो  जाएंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  सभा  इसे  स्वीकार  करेगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  एक  सदभावना  का  प्रदर्शन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भब  हम  भगली  मद  को  लेते  हैं  ।

 4.32  म०  प०

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  विधेयक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  मैं  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी
 की  ओर से  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मुझ  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974
 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्रो  जनादंन  पुजारी  :  मैं  विधेयक  पुरः:स्थापित  करता  हूं  ।

 *दिनांक  30-7-1987  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 4.323  म०  प०

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर  तस्करी  निवारण  अध्यादेश

 के  बारे  में  वक्तव्य

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  मैं  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी
 की  ओर  से  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1987  द्वारा  तुरन्त
 विधान  बनाए  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  और  अंग्रेजी  संस्करण  )
 सभा  पटल  पर  रखता

 4.33  म०  प०

 वायु
 नि  संशोधन  विधेयक

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  भजन  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मुझे  वायु
 निवारण  और  1981  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वाय  निवारण  और  1981  में  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  मजन  लाल  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 महोदय  अब  हम  नियम  ३77  के
 भ्रधीन  मामले  लेते  हैं  ।

 4.34  भ०  प०  ५
 नियम  377  के  अधीन  मामले

 वैश्ञालों  एक्सप्रेस  में  भ्रतिरिक्स  सवारो  डिब्बे  झोड़ने  को  आवश्यकता

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  उपाध्यक्ष  अक्सर  यह  देखने  को  मिलता

 है  कि  दिल्ली  और  नई  दिल्ली  से  चलने  वाली  ट्रेनों  पर  काफी  भीड़  होती  है  परन्तु  नई  दिल्ली  से  चलने

 +दिनांक  30-7-1987  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 8  1909  नियम  377  के  अधीन  मामले

 वाली  वंशाली  एक्सप्रंस  में  तो  इतनी  भीड़  होती  है  कि  पूरी  गाड़ी  खचाखच  भर  जाने  के  बाद  कुछ
 लोगों  को  डिब्बों  की  सीढ़ियों  पर  बैठे  तथा  डिब्बों  के  बाहर  लटके  हुए  यात्रा  करते  अक्सर  देखा  जा

 सकता  है  ।  मेरे  विद्वार  से  यात्रियों  को  इस  भीड़  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  इस  रूट
 पर  एक  और  ट्रेन  चलाने  की  व्यवस्था  की  यदि  यह  तत्काल  संभव  न  हो  तो  कम  से  कम  दो

 डिब्बे  तो  इसमें  अविलम्ब  जोड़  ही  दिए  जाएं  जिससे  यात्रियों  को  ट्रेन  में  लटक  कर  यात्रा  न  करनी

 पड़े  ।  दूसरी  समस्या  इस  ट्रेन  क ेसाथ  यह  है  कि  यह  ट्रंन  10  बजकर  30  मिनट  पर  नई  दिल्ली

 पहुंचती  है  जबकि  अलीगढ़  यह  ट्रेन  सात  बजकर  तीस  मिनट  पर  पहुंच  जाती  है  और  आसानी  से

 9  बजकर  तीस  मिनट  पर  नई  दिल्ली  पहुंच  सकती  है  क्योंकि  यही  ट्रेन  वापस  जाते  वक्त  इस  दूरी  को

 प्रतिदिन  दो  घंटे  में  ही  प्री  करती  यदि  इस  ट्रेन  को  नी  बजे  या  इससे  पहले  नई  दिल्ली  पहुंचने
 की  व्यवस्था  कर  दी  जाए  तो  यात्रा  उसी  दिन  अपना  काय  करके  दिल्ली  से  वापस  इसी  ट्रेन  से  जा  सकते

 हैं  और  उनके  लिए  जो  रात  में  ठहरने  की  समस्या  होती  है  वह  समाप्त  हो  जाएगी  तथा  अन्य  यात्री

 जो  कार्यालय  में  कार्य  करने  तथा  अन्य  कार्यों  से  भाते  हैं  व ेसभी  समय  से  पहुंच  सकेंगे  ।

 अतः  मेरा  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  निकट  भविष्य  में  एक  और  ट्रंन  नई  दिल्ली  से

 बरौनीं  तक  चलाने  की  व्यवस्था  तथा  अविलम्ब  कम  से  कम  दो  डिब्बों  को  जोड़ने  तथा  इस  ट्रेन  को

 9  बजे  तक  नई  दिल्ली  पहुंचने  के  लिए  आवश्यक  निर्देश  जारी  करने  का  कष्ट

 वर्तमान  रिक्त  पदों  को  भरने  और  नए  पदों  के  सुजन  पर  लगे  प्रतिबन्ध

 विशेषतया  डाक  और  वूरसंचार  विभागों  हटाने  की  आवश्यकता

 प्रो०  नारायण  चंद  पराशर  1984  से  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  मौजूदा  रिक्त  पदों

 को  भरने  पर  तथा  नए  पदों  के  सृजन  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  रखने  के  कारण  योजना  विकास  के  अनुसार
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में विभिन्न  सुविधाओं  के  जुटाये  जाने  की  गति  धीमी  रही  इस  प्रतिबन्ध  के  कारण
 विभागों  के  सामान्य  मानदण्टों  के  अनुसार  अधिकांश  नए  प्रस्तावों  को  मंजूरी  नहीं  दी  सकी  है  और
 लोगों  की  आवश्कतायें  पुरी  नहीं  हो  पाई  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  कुछ  विशेष  मामलों  में

 नियुक्ति  के  लिए  कुछ  मामलों  में  छूट  दी  गई  तथापि  इस  प्रतिबन्ध  का  समग्र  प्रभाव  अच्छा  नहीं
 रहा  विशेषकर  डाक  और  दूरसंचार  विभागों  के  मामले  जहां  अनेक  डाकघर  खोलने  के  प्रस्ताव
 छठी  योजना  के  मानदण्डों  के  अनुसार  स्वीक्रत  किए  जाने  के  बावजूद  केवल  कागज  पर  ही  रह  गए
 हसके  सावंजनिक  टेलीफोन  कार्यालयों  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  का्यंभार  बढ़
 जाने  तथा  तदनुसार  कर्मचारियों  की  संख्या  न  बढ़ाये  जाने  के  परिणामस्वरूप  कारयंक्षमता  में
 गिरावट  आई  है  और  उसके  फलस्वरूप  राजस्व  की  हानि  हुई  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  श्रेणी  के
 अधीन  परिवीक्षाधीन  व्यक्तियों  की  स्थिति  अनिश्चित  हो  गई  जिसके  कारण  उनमें  निराशा
 व्याप्त  है  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  दैनिक  मजदूरी  में  वृद्धि  किए  जाने  के  कारण  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिन्न

 दूरसंचार  सुविधाओं  को  स्थापित  करने  अथवा  उसके  कार्य-निष्पादन  में  श्रमिकों  की  कमी  हुई  है  ।

 प्रतिबन्ध  के  बाद  श्रमिकों  की  कार्य  क्षमता  गिरी  है  और  वे  कार्य  के  प्रति  उदासीन  रहे  हैं  ।

 भब  समय  आ  गया  है  कि  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  इस  प्रतिबन्ध  को  हटा  लिया  जाए  और  ताकि
 देश  का  विकास  पुनः  गति  पकड़  सके  ।

 १०



 नियम  ३77  के  अधीन  मामले  30  1987

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  पुनः  छह  दिवसीय  सप्ताह  करने
 को  भ्रावश्यकता

 क्री  क्रीबललभ  पाणिग्रहो  :  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  5  कार्य  दिवस  का

 सप्ताह  लागू  करने  के  वांछित  परिणाम  सामने  नहीं  आये  हैं  क्योंकि  कुल  कार्य  करने  के  घन्टों  में  कमी

 हुई  हैं  और  कार्यकुशलता  में  किसी  भी  प्रकार  की  वृद्धि  नहीं  हुई  इसके  विपरीत  इससे  कई
 सरकारों  के  कमंचारियों  में  ईर्ष्या  तथा  जलन  की  भावना  पनपी  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  क्षेत्र

 संगठनों  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  है  जिनमें  इस  प्रणाली  को  लागू  नहीं  किया  गया

 अतः  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  बारे  में  पुनः  विचार  करे  भर  छः
 कार्य  दिवस  के  सप्ताह  की  पहली  प्रणाली  को  पुन  अविलम्ब  लागू  किया  जाए  ।

 संथिलो  भाषा  को  संविधान  को  आठवों  अनुसूचो  में  सम्मिलित
 करने  की  आवश्यकता

 डा०  गौरीशंकर  राजहंस  :  मैथिली  भारत  की  एक  अत्यन्त  प्राचीन  भाषाओं  में

 से  एक  भाषाशास्त्रियों  के  अनुसार  यह  भाषा  संस्कृत  जितनी  पुरानी  यह  भाषा

 इस  देश  के  लगभग  तीन  करोड़  लोगों  द्वारा  बोली  जाती  है  ।  इसका  साहित्य  बहुत  उच्च  कोटि  का

 है  ।  भारत  में  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  और  उत्तर  प्रदेश  में  कई  विश्वविद्यालय  स्नातक

 और  स्नातकोत्तर  स्तर  तक  मैथिली  द्वारा  शिक्षा  प्रदान  करते  हैं  ।

 बहुत  सारे  समाचार-पत्र  भौर  पत्रिकाएं  मैथिली  में  प्रकाशित  की  जाती  हैं  ।

 मैथिली  के  महत्व  को  स्वीकार  करते  हुए  नेपाल  ने  इसको  दूसरी  राजकीय  भाषा  का  दर्जा

 देना  स्वीकार  कर  लिया  है  लेकिन  यह  एक  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  बार-बार  अनुरोध  किए  जाने  के

 बाबजद  भारतीय  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  इसे  अभी  तक  शामिल  नहीं  किया  गया

 ग्रह  पता  चला  है  कि  भारत  सरकार  निकट  भविष्य  में  कुछ  और  भाषाओं  को  संविधान  की

 आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  वाली  है  ।

 इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  उदार

 ष्टिकोण  अपनाये  और  मंथिली  को  भारतीय  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  करे  ।

 विदेशों  में  बसे  भारतोयों  से  संबंधित  मासलों  को  निपटाने  के  बारे  में  एक
 राष्ट्रीय  नीति  बनाने  को  आवश्यकता

 दु

 [

 प्रो०  निर्मेला  कुमारी  शक्तावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  तहत

 विदेशों  में  बसे  भारतीय  प्रबासियों  के  संरक्षण  के  लिए  विदेश  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहूंगी
 |

 आज  दुनिया  के  कई  दूसरे  देशों  में  जैसे  मध्य

 श्रीलंका  में  भारतीय  मूल  के  प्रवासी  दक्षिणी  श्रीलंका  में  भारतीयों  के

 साथ  जो  दुव्यंवहार  हुआ  तथा  हो  रहा  उ्त  तरफ  ध्यान  दिया  जाये  ।  आाज  स्पष्ट  रूप  से  इनकी

 देखरेख  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  है  ।
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 थोड़  दिन  बाद  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  हांगकांग  में  बसे  भारतीयों  की  स्थिति  भी  काफी
 खराब  वह  नागरिकताविहीन  हो  जायेंगे  ।  अतः  एक  राष्ट्रीय  नीति  की  मैं  पुरजोर  म््रंग
 भारतीय  मूल  के  निवासी  दो  तरह  के  हैं  :--

 भारतीय मूल  वर्षा  पहले  वतन  छोड़कर  गए  तथा  उस  देश  की  जीवन  पद्धति  के  अविभाज्य  हो

 (2)  जो  रोजगार  या  व्यापार  के  लिए  विदेशों  में  गए  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  बहुत  तेजी  से  ब  रही  (1)  विदेश  मंत्रालय  अन्तर्राष्ट्रीय
 मंच  के  माध्यम  से  उनके  हितों  की  चौकसी  (2)  भावनात्मक  सम्ब्रन्धों  को  बनाये  रखने  के  लिए
 सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  की  व्यवस्था  (3)  यदि  प्रवासियों  को  विदेशों  में  दिक्कत  हो  और  वे
 अपनी  मूल  भूमि  पर  लौटना  तो  आशिक  पुनर्वास  की  सुविधा  उन्हें  दी  जाये

 विदेशों  में  बसे  भारतीयों  की  देखभाल  के  बिए  कोई  राष्ट्रीय  नीति  का  ब्रनाया  जाना

 आवश्यक  है  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए  शिक्षकों  को  भर्ती  हेतु  एक  विक्षा  आयोग  गठित  करे  के

 लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  करने  को  आवश्यकता

 व श्रो  हरोश्  रावत  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  प्रवंतीय  क्षेत्रों  में  हाई
 व  इन्टर  कालेजों  में  लम्बे-लम्बे  अन्तराल  से  प्रवक्ता  एवं  प्रधामाचार्यों  की  नियुक्ति  न  होने
 के  कारण  इन  क्षेत्रों  के  अध्ययनरत  छात्रों  के  स्तर  व  परीक्षाफल  के  प्रतिशत  में  लगातार  ब्रिसबट
 भाती  जा  रहो  कई  स्थानों  में  2  वर्ष  से भध्िक  समय  से  विषय  विशेष  के  क्षध्यापक  नियुक्त  नहीं
 हुए  हैं  ।

 तर  प्रदेश  सरकार  का  ध्यान  बार-बार  इस  ओर  आक्ृष्ट  किए  जाने  के  बावजूद  कोई
 कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  इस  स्थिति  के  प्रति  इस  सीगान्त  क्षेत्र  में  व्यवपक  असन्तोश  एवं
 माक्रोश  व्याप्त  है  ।

 अतः  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकार  को  कहना  चाहिए  कि  वह  शीघ्रातिशीघ्र  पर्वतीय

 क्षेत्रों  मे ंअध्यापक  एवं  प्रवक्ता  आदि  की  नियुक्ति  हेतु  एक  पर्वंत्रीय  शिक्षा  आयोग  का  गठन  करे  तथा

 इसके  माध्यम  से  शिक्षकों  का  पर्वतीय  संवर्ग  तैयार  करे  ।

 4.42}  स०  प०

 देश  में  सूखे  को  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 :
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्रो  तश्रा  खाद्य  ओर  सायरिक  पूर्ति  मंत्रों  एश्व०  के०  एलਂ  :  श्यात्रि

 मामला  अविलम्बनीय  है  परन्तु  विरोधी  पक्ष  और  प्रस्तुतकर्त्ता  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  अबुपस्थित  होने

 के  कारण  इस  पर  चर्चा  स्थगित की  अब  सभा  मद  संख्या  14  पर  चर्चा  श्वारम्भ  कर  सकती  है  ।

 इस  विषय  पर  चर्चा  बाद  में  की  जा  सकती  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  माननीय  मंत्री  के  सुझाव  से  सहमत  हैं  ?

 कई  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 4.43  भा०  प०

 नारिग्ल  विकास  बोड  विधेयक

 ]
 कृषि  भन््त्रो  जो०  एस०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 नारियल  विकास  बोर्ड  1979  में  और  संशोधन  करने  वले

 शाज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया

 माननीय  सभा  से  नारियल  विकास  बोर्ड  1987,  जिसे  बजट  सत्र  में  प्रस्तुत

 किया  गया  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करने  से  पहले  मैं  संक्षिप्त  रूप  से  उस  पृष्ठभूमि

 और  उन  कारणों  को  बताना  चाहूंगा  जिनके  कारण  इस  विधान  में  संशोघन  की  आवश्यकता  पड़ी  ।

 इस  विधेयक  का  उहं  श्य  नारियल  विकास  बोर्ड  अधिनियम  1979,  जिसके  अन्तगंत  नारियल

 विकास  बोड्ड  की  स्थापना  की  गई  में  संशोधना  करना  है  ताकि  बागवानी  आयुक्त  जो  कृषि

 मंत्रालय  में  बोर्ड  के  कार्य  को  देख  रहा  एक  पदेन  सदस्य  के  रूप  में  बोर्ड  में  शामिल  किया  जा

 सके  ।

 बर्ष  1979  में  जब  नारियल  विकास  अधिनियम  बनाया  गया  था  उस  समय  बागवानी  और

 फसल  रोपण  का  कार्य  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  के  फसल  प्रभाग  में  कृषि  आयुक्त  द्वारा  देखा  जाता

 इसलिए  उन्हें  इस  बोर्ड  के  एक  पदेन  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  कर  लिया  गया  थां  ।  इसी  दौरान

 बागवानी  कार्यक्रमों  का  महत्व  बढ़ा  ओर  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  उनका  योगदान  भी  बढ़ा  और

 बागबानी  डिवीजन  के  नाम  से  बागवानी  भायुक्त  की  अध्यक्षता  में  एक  पूरणतं  अलग  डिवीजन  बनायी

 गयी  ।  चुंकि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नारियल  विकास  और  नारियल  विकास  बोर्ड  का  कार्य  बागवानी  आयुक्त
 द्वारा  देखा  जा  रहा  है  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  उसे  कृषि  आयुक्त  के  स्थान  पर  बोई  का  पदेन  सदस्य

 बनाया  जाए  ।  बागवानी  आयुक्त  को  शामिल  करने  से  बोड  के  कार्यक्रमों  और  गतिविधियों  के  संचालन

 में  तकनीकी  निरीक्षण  और  मार्गदर्शन  करने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ।

 इसलिए  विधेयक  में  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  नारियल  विकास  बोर

 1979  की  धारा  4  की  उपधारा  (4)  में  संशोधन  का  प्रस्ताव

 विधेयक  का  विस्तृत  उद्देश्य  बताने  के  बाद  किया  जाने  वाला  संशोधन  छोटा  सा  होने  के

 कारण  अब  मैं  माननीय  सभा  से  विधेयक  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 यह  एक  बहुत  सरल  विधेयक  है  ।  पहले  केवल  फसल  प्रभाग  होता  था  परन्तु  अब  उसके  स्थान

 पर  बागवानी  प्रभाग  भी  हम  चाहते  हैं  कि  कृषि  आयुक्त  के  स्थान  पर  बागवानी  आयुक्त
 को  शामिल  किया

 उपाध्यक्ष  महोदष  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :
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 नारियल  विकास  बोर्ड  1979  में  और  संशोधन  करने  वाले
 राज्य  सभा  पर  विचार  किया  जाए  ।

 श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन

 क्रो  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  इस  विधेयक
 का  सीमित  उहूं  श्य  अर्थात  कृषि  आयुक्त  के  स्थान  पर  बागवानीं  आयुक्त  को  नारियल  विकास  बोर्ड
 का  पदेन  सदस्य  बनाना  है  ।  चूंकि  नारियल  की  खेती  और  नारियल  विकास  बोडं  के  प्रशासन  की
 देख-रेख  बागवानी  आयुक्त  द्वारा  की  जाती  है  इसलिए  यह  भावश्यक  है  कि  उसे  बोर्ड  के  सदस्य  के
 रूप  में  शामिल  किया  अतः  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता  परन्तु  महोदय  इस
 सभा  द्वारा  नारियल  विकास  बोर्ड  का  सदस्य  चुने  जाने  के  नाते  नारियल  की  भूमि  केरल  से
 संसद  सदस्य  होने  के  नाते  मैं  सम्मानित  सभा  के  समक्ष  विशेष  रूप  से  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान
 आकर्षित  करने  के  लिए  कुछ  शब्द  कहना  चाहुंगा  ।

 मैं  अपने  राज्य  में  1979  से  1977  लगभग  छः  वर्षो  तक  कृषि  मंत्री  इस
 अवधि  के  दोरान  केरल  सरकार  ने  बार-बार  भारत  सरकार  से  नारियल  विकास  बोड्  की  स्थापना  के

 लिए  निवेदन  किया  ।  जब  तत्कालीन  कृषि  मंत्री  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  की  किसान  कृपक
 कांग्रेस  द्वारा  आयोजित  गोष्ठी  में  भ्वाग  लेने  के  लिए  केरल  आए  हो  वे  इस  बोर्ड  की  स्थापना  के  लिए
 सहमत  हो  गए  ओर  उन्होंने  गोष्ठी  में  ही  इसकी  स्थापना  करने  की  घोषणा  कर  दी  परन्तु  इस
 सम्बन्ध  में  अधिनियम  1979  में  जाकर  पास  हुंआ  और  बो्ड  ने  1981  से  काम  करना  आरम्भ

 किया  ।  इसकी  स्थापना  करना  का  हमारा  उद्ंश्य  राज्य  के  गरीब  नारियल  उत्पादकों  की  सहायता
 करना  था  ।

 नारियल  केरल  को  मुख्य  फसल  देश  में  जितनी  भूमि  पर  नारियल  की  खेती  की  जाती  है
 उसमें  से  आधी  से  भी  अधिक  भूमि  केरल  में  केरल  में  कृषि  भूमि  पर  हर  जगह  बहुत  सारे  नारियल

 के  पेड़  हैं  ।  भूमि  सुधार  से  लाभ  लाभ  प्राप्त  गरीब  अडाकुडी  काश्तकार  भी  राज्य  में

 नारियल  उगाते  राज्य  की  समस्त  अर्थव्यवस्था  मुख्यतः  नारियल  पर  और  नारियल  की  खेती  पर

 निर्भर  लेकिन  हाल  ही  में  कुछ  अन्य  राज्यों  ने  कर्नाटक  और  असम  में  भी  सीमित  क्षेत्रों

 में  नारियल  के  पेड़  लगाना  शुरू  कर  दिया  लेकिन  इन  राज्यों  में  से  किसी  की  भी  अधंव्यवस्था

 नारियल  पर  निर्भर  नहीं  है  ।

 क्री  पी०  कुलनदेइवेलू  )  :  मानसून  के  कारण  ।

 श्री  वक्कस  पुरुषोत्तमन  :  जो  भी  कारण  हो  लेकिन  नारियल  विकास  बोर्ड के  गठन  के  बाद  भी

 कई  प्रारम्भिक  कठिनादयां  हैं  क्योंकि  यह्  अभी  आरम्भिक  चरण  में  इसके  अलावा  पहले  अध्यक्ष

 बीमार  थे  लेकिन  वे  मृत्यु  होने  तक  उसी  पद  पर  रहे  अब  पिछले  कई  महीनों  से  बोर्ड  का  फोई  अध्यक्ष

 नहीं  भारत  सरकार  को  यथाशीघ्र  एक  अध्यक्ष  नियुक्त  करना  चाहिए  ।

 मैं  नहीं  चाहता  ।

 मैं  संकीर्ण  विचारों  वाला  नहीं  हूं  ।  मैं  सबसे  पहले  भारतीय  हूं  भौर  बाद  में  केरलवासी  ।  मैं

 ईमानदारी  से  इसमें  विश्वास  करता  हूं  लेकिन  मैं  केरल  की  जनता  के  हितों  की  रक्षा  तथा  उनके  लिए

 तक॑  करने  के  लिए  प्रतिबद्ध  हूँ  ।
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 नारियल  की  खेती  हमारी  एकाधिकार  वाली  खेती  केवल  केरल  के  लोग  ही  नारियल

 की  खेती  की  समस्याओं  को  समझ्  सकते  अतः  मैं  नारियल  बिकास  के  अध्यक्ष  के  लिए  केरल
 से  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री
 जी  जानते  है  मैं  इसी  इसी  मुद्दे  पर  बार-बार  इतना  जोर  क्यों  दे  रहा  हूं

 ।

 | सलिए  पैंने  मैं  पहले  भारतीय  और  फिर  केवल  हुं  ।  नारियल  की  खेती
 व  हि  क

 हमारी  एकाधिकार  वाली  खेती  है  ।  केरल  में  प्रत्येक  स्थान  पर  हमने  नारियल  के  पेड़  लगाये  हैं  ॥  देश
 में  और  कहीं  भी  ऐप़ा  नहीं  है  ।

 इसलिए  मैं  कहता  हूं  मुझे  व्यक्ति  विशेष  से  कोई  मतलब  नहीं  आप  किसी  भी  व्यक्ति  की

 नियुक्त  कर  सकते  लेकिन  वह  व्यक्ति  नारियल  की  खेती  के  दाधित्वों  और  नाजक  भध्रमस्यपभी  को
 भली  प्रकार  जानने  वाला  व्यक्सि  होना  चाहिए  ।

 हमारे  प्रिय  प्रधानमंत्री  केरल  में  नारियल  की  खेती  के  महत्व  को  जानते  हैं  और  इसीलिए
 उन्होंने  केरल

 में  नारियल  विकास  के  लिए  23  करोड़  रुपए  की  विशेष  अनुदान  की  घोषणा  की  है  ।

 इसकी  घोषणा  करते  समय  उन्होंने  नारियल  को  तिलहन  के  रूप  में  इसका  उल्लेख  लेकिन
 भारत  सरकार  नारियल  को  तिलहन  घोषित  करने  की  अतिच्छक  मेरे  विचार  से  भारत  सरकार
 के  तिलहन  सम्बन्धी  बहुदेश्यीय  दल  ने  नारियल  को  तिलहन  फसल  के  रूप  में  मान्यता  नहीं  दी  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यह  एक  तिलहन  फसल  है  ।

 श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  नारिल  विकास  बोर्ड  ने  अपनी  पिछली  मीर्टटेग  में  सबंसम्मति  से

 एक  संकल्प  पारित  किया  और  उसे  सरकार  को  भेजा  :

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  देश  में
 वनस्पति  तेल  के  महत्वपूर्ण  ञ्नोतों  में  से एक  है  नारियल  को  भी  तिलहन  की  मौसमी  फसल  के
 समान  महत्व  दे  ।  अत  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  इसके  संतुलित  विकास  के  लिए  सर्भ
 सम्भव  प्रयास  किए  जायें  ।  उपयुक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बोर्ड  ने  निश्चय  किया  वि
 भारत  सरकार  से  नारियल  को  तिलहन  फसल  के  रूप  में  वर्गीकृत  करने  का  अनुरोध  किया
 जाये  ।”

 भारत  सरकार  ने  देश  में  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  लगभग  170  करोड़  रुपए  आबंटित  किये
 अगर  नारियल  को  भी  तिलहन  घोषित  कर  दिया  जाये  तो  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  देश  के  गरीब

 नारियल  उत्पादकों  को  न  केवल  केरल  वालों  को  बल्कि  पूरे  देश  के  नारियल  उत्पादकों  को  बहुत
 लाभ  होगा  ।  इससे  कोई  संदेह  नहीं  है  ।

 केरल  सरकार  और  गरोब  कृषकों  ने  भाश्त  सरकार  से  लगातार  अन  रोध  किया  हैकि  वह
 नारियल  के  तेल  और  खोपरा  के  आयात  पर  पूर्णतया  प्रतिबन्ध  लगा  दे  ।  भारत  सरकार  द्वारा  श्ोपरा
 और  नारियल  के  तेत  आयात  न  किये  जाने  के  नीति  निर्णय  ले  लिए  जाते  के  बाद  भी  भौद्योगिक
 प्रयोजन  के  नाम  पर  आज  भी  नारियल  तेल  का  आयात  किया  जा  रहा  है  निवेदन  है  कि  अब
 नारियल  और  नारियल  के  तेल  का  भौद्योगिक  प्रयोजनों  क ेलिए  आयात  किया  जा  रहा

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात
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 श्री  बक्कस  प्रुषोत्तमन  :  अतः  मेरा  कहना  यह  है  कि  अगर  आप  देश
 खेतो  करने  वाले  कृपकों  को  बचाना  चाहते  हैं  तो  आपको  खोपरा  और  नारियल  के  तेल  का  किसी
 भी  प्रयोजन  के  लिए  आयात  किये  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  इस  सम्बन्ध  मैं  यह  भी

 कहना  चाहूंगा  कि  नारियल  विकास  बोडे  को  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  घन  भी  नहीं  दिया  जा  रहा

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  की  अवधि  के  लिए  अर्थात  तीन  वर्षों  के  लिए  कुल  नियतन

 की  राशि  7.26  करोड़  रुपए  थी  |  इसका  मतलब  2.42  करोड़  रुपए  का  प्रतिवर्ष  नियतन  हुआ  लेकिन

 पूरी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  यह  केवल  9.5  करोड़  इसका  अभिप्राय  एक  वर्ष  के  लिए

 केवल  1.9  करोड़  रुपए  का  आबंटन  हुआ  ।  श्रीमन्  जब  देश  में  अधिक  से  अधिक  योजनाभों  और

 अधिक  से  अधिक  परिण्ेजनओं  के  क्रियान्वयन  के  कारण  खर्च  बढ़  रहा  है  ।  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हू
 कि  इस  मद  के  लिए  बजट  प्रावधान  को  कम  क्यों  किया  गया  है  ।  नारियल  विकास  बोड़  को  अधिकार

 दिए  जाने  के  बारे  में  बोर्ड  ने  भी  माननीय  मंत्री  जी  को  अपने  अभ्यावेदन  दिये  हैं  ।  श्रीमन्,,यह  दुर्भाग्य  की

 बात  है  कि  जो  अधिकार  अन्य  बोर्डों  जैसे  रबर  चाय  बोर्ड  और  कॉफी  बोड्ड  को  दिए  गए  हैं
 वे  भी  नारियल  बोर्ड  को  नहीं  दिए  गए  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  वही  अधिकार  नारियल

 विकास  बोडं  को  क्यों  नहीं  दिये  ।  क्या  यह  पक्षपात  नहीं  है  ?  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  देश  में

 नारियल  की  खेती  गरीब  किसानों  द्वारा  की  जाती  मेरे  विचार  से  इन  बातों  से  पता  चलता  है  कि

 इन  नारियल  उत्पादकों  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जाता  मैं  उन  व्यक्तियों  के  नाम  नहीं  लेना

 चाहता  हूं  ।  श्रीमन्  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  गरीब  कृषकों  की  सहायता  की  जाये  ।  यह  एक

 सा  संशोधन  है  और  नारियल  की  खेती  करने  वालों  क्रो  जिन  अन्य  समस्याओं  और  दूसरी  बातों  का

 सामना  करना  पडता  मैं  उनका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  हमारे  राज्य  में  अधिकांश

 वक्ष  बीमारी  से  प्रभावित  हो  गये  थे  ।  मैं  विस्तार  में  जाकर  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता

 हूं  ।  अब  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  को  कृपया  इन  समस्याओं  की  भोर  ध्यान  देना  चाहिए

 और  नारियल  उत्पादकों  को  शिकायतों  को  शीघ्र  दूर  करने  के  लिए  शीक्र  कदम  उठाने  एक

 बार  फिर  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्षी  मल्लापललो  रामसनलान  :  क्योंकि  यह  एक  छोटा-सा  संशोधन  विधेयक  अतः

 टम  इसे  सीधे  ही  पास  कर  सकते  हैं  ।

 डा०  जी  एस०  ढिल्लों  :  यह  एक  छोटा-सा  विधेयक  है  जिसके  द्वारा  शब्द  के

 ध्यान  पर  आयुक््तਂ  शब्द  प्रतिस्थापित  किया  जायेगा  ।  यह  पूरे  विधेयक  पर  सम्पूर्ण  चर्चा

 नहीं  लेकिन  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  अगर  आप  इस  पर  चर्चा  करना  चाहें  ।  मेरा  निवेदन  यह्

 है  कि  यह  विधेयक
 .

 लम्बे  समय  से  लम्बित  पड़ा  है  ।  शाम  5
 30

 बजे
 प्रधानमंत्री

 जी  ने  एक  वक््तब्य
 देना  इसलिए  मैं  नहीं  सोचता  हूं  कि  इसमें  और  आगे  देरी  को  जाये  ।  लेकिन  उस  समय  अगर

 थ्राप  विधेयक  र  बोलना  चाहते  तो  आप  बोल  सकते  हैं

 यक्ष  महोदय  :  क्रषा  एन०  आप  जो  भो  कहना  चाहते  हैं  कृपया  संक्षेप  में

 भी  एन०  डेनिस  :  उपाध्यक्ष  विधेयक  का  रामर्थन  कर  हुए  मैं

 कुछ  मुद्दों  पर  कहना  चाहता  हूं  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  यह  विधेयक  बहुत  ही

 स्राधारण  विधेयक  हैं  जिसके  द्वारा  थोड़ा-सा  संशोधन  किया  जाना  है  इस  विधेयक  में  न  तो
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 करण  की  कोई  आवश्यकता  है  और  न  ही  इसमें  अस्पष्टता  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कृषि

 आयुक्तਂ  शब्द  के  स्थान  पर  आयुक्तਂ  शब्द  समाविष्ट  करना  इन  शब्दों  को  अधिनियम

 में  समाविष्ट  करना  इसलिए  आवश्यक  है  क्योंकि  बागवानी  विभाग  बना  दिया  गया  है  और  नारियल

 विषयक  का  कार्य  उद्यान  विज्ञान  आयुक्त  द्वारा  किया  जाता  यह  एक  साधारण  संशोधन  है  ।

 5.00  भ०  प०

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  की  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  ।  जैसा  कि  वक्ता  ने  बताया
 मैं  नारियल  बोर्ड  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  बात  को  दृहराना  चाहता  नारियल  बोर्ड  का  कार्यकरण

 बिल्कुल  भी  संतोषजनक  नहीं  नारियल  बोर्ड  को  उचित  संशोधनों  के साथ  और  अधिक  उद्दे  श्यपूर्ण
 और  प्रभावकारी  बनाने  के  लिए  पुनर्गठित  किया  जाये  ।  उत्पादकों  की  मांगें  सन््तोषजनक  ढंग  से  पूरी
 नहीं  की  जाती  हैं  ।  भारत  विश्व  में  नारियल  उत्पादन  में  तीसरे  स्थान  पर  इसके  नारियल
 का  वृक्ष  बहुत  ही  उपयोगीवक्ष  इस  वृक्ष  का  प्रत्येक  हिस्सा  उपयोगी  कई  व्यक्ति  अपनी  जीविका
 के  लिए  इस  पर  निर्भर  करते  हैं  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  नारियल  का  तेल  दो  तरह  से  बनाया  जाता

 मिलों  के  जरिये  और  दूसरा  परम्परागत  तरीके  से  ।  ग्रामीण  उद्योग  की  तरह  कई  लोगों  को
 रोजगार  के  अवसर  दे  रहा  नारियल  जटा  ना  यल  के  छिलके  से  बनाई  जाती  केरल  में  और
 देश  के  दूसरे  हिस्सों  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  पराम्परागत  उद्योग  ताड़ी  भी  नारियल  से  तैयार  की  जाती

 नारियल  के  पत्ते  घर  के  छप्पर  बनाने  व  अन्य  कार्यों  मे ंकाम  आते  हैं  ।  कच्चे  नारियल  का
 पानी  भी  बहुत  उपयोगी  होता  यह  बहुत  ही  स्वादिष्ट  पेय  है  और  इसका  औषधीय  महत्व  है  ।
 अतः  नारियल  की  खेती  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  जैसा  कि  पूर्व  वक्ता  ने  कहा
 नारियल  बोडं  के  लिए  आबंटित  राशि  पर्याप्त  नहीं  यह  बहुत  कम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  केवल  9  करोड़  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गई  है  |  इस  राशि  से  उत्पादकों  की  सहायता  नहीं  की
 जा  नारियल  बोर्ड  को  उत्पादकों  के  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  पौंद  खाद  देकर
 और  उचित  बाजार  प्राप्त  करने  के  लिए  सहायता  करनी  इसके  अलावा  1979  में  नारियल
 बोर्ड  के  गठन  के  समय  हमने  देखा  है  कि  नारियल  की  खेती  में  बढ़ोतरी  नहीं  हुई  है  और  उत्पादन  की
 मात्रा  में  भी  सुधार  नहीं  हुआ  कई  स्थानों  में  नारियल  की  खेती  का  क्षेत्र  भी  कम  हो  गया  है  ।
 मैं  इस  बात  की  ओर  ध्याय  दिलाना  चाहुूंगा  कि  कुछ  स्थानों  पर  पेड़  जड़  के  सूख  जाने  की  बीमारी
 से  भी  प्रभावित  हुए  कुछ  स्थानों  में  उनमें  पत्ते  सूख  जाने  की  बीमारी  भी  फैली  हुई  है  और  कुछ
 स्थानों  में  तने  की  बीमारी  भी  फंली  हुई  है  और  अधिकतर  स्थानों  में  वे  सूखे  के  कारण  नष्ट  हो  जाते
 हैं  ।  कुछ  स्थानों  में  नारियल  के  उत्पादकों  ने  नारियथ  की  खेती  के  स्थान  पर  दूसरी  चीजों  की  खेती
 शुरू  कर  दी  है  क्योंकि  नारियल  की  खेती  में  किसानों  को  इतना  लाभ  नहीं  मिलता  जितना  कि  दूसरी
 फसलों  में  लाभ  मिलता  है  ।

 दूसरी  समस्या  विपणन
 के  बारे  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  नारियल  का  उत्पादन

 पूरे  वर्ष  में  लगातार  एक  जैसा  नहीं  होता  महीने  उत्मादन  अच्छा  होता  है  और  बाकी  के  छः
 महीनों  में  उत्पादन  कम  हो  जाता  जब  उत्पादन  अच्छा  होता  है  तो  मूल्य  कम  हो  जाता
 लेकनि  जब  उत्पादन  कम  हो  जाता  है  तो  मूल्य  स्वाभाविक  रूप  से  अधिक  हो  जाते  उस  समय
 नारियल  का  तेल  दूसरे  देशों  स ेआयात  किया  जाता  है  जो  उत्पादकों  पर  प्रभाव  डालता  अतः
 सरकार  को  नारियल  उत्पादकों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नारियल  के  तेल  का  आयात
 पूवंक  करना  पड़ता  सूखे  के  कारण  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  है  और  बोर्ड  एक  प्रभावकारी  निकाय  नहीं
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 है  ।  यह  छोटे  किसानों  की  सहायता  नहीं  करता  है  और  यह  किसानों  को  पौद  की  विभिन्न  उन्नत  किसमें
 भी  नहीं  देता  है  ।  उसने  छोटे  किसानों  को  पर्याप्त  कीटनाशक  दवाईयां  भी  सप्लाई  नहीं  की  इस
 संदर्भ  में  मैं  एक  या  दो  सुझाव  देना  चाहता  हूं  । नारियल  की  फसल  पर  आक्रमण  करने  वाली  विभिन्न

 बीमारियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  अनुसंधान  किया  जाना  चाहिए  जैसे  जड़

 सूख  जाने  की  पत्ते  सूख  जाने  की  तना  सूख  जाने  की  बीमारी  आदि  कृषकों  को

 प्रभावकारी  कीटनाशक  दवाईयां  देनी  चाहिए  ।  नारियल  पर  कई  प्रकार  के  नाशीकीट  आक्रमण  कर  रहे
 हैं  इसलिए  उपयुक्त  कीटनाशक  दवाइयों  का  पता  लगाया  जाना  जड़  सूख  जाने  की  बीमारी

 के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  वृक्ष  को  हटाने  के  अतिरिक्त  कोई  विकल्प  नहीं  लेकिन

 जड़  सखने  की  बीमारी  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  दवाइयों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  ।  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  अनुसंघान  किया  जाये  ।  नारियल  कई  किस्म  के  होते  हैं  जैसे  पीले  किस्म  के  और  हरे

 किस्म  के  |  कुछ  वक्ष  लम्बे  होते  हैं  भौर  कुछ  छोटे  होते  कुछ  से  अधिक  उत्पादन  होता  है  और
 किसी  में  कभी  कम  पैदावार  होती  उत्पादन  के  पहलू  एणर  विचार  करते  हुए  संकर  नारियल
 पौद  की  सप्लाई  के  लिए  अनुसंधान  कार्य  किया  जाना  चाहिए  ।

 अब  वे  बौनी  किस्म  और  संकर  किस्मों  के  विकास  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  इन  सब  किस्मों
 को  मिलाकर  लिया  जाना  चाहिए  और  अनुसंधान  कार्य  इस  तरह  किए  जाने  चाहिए  जिससे  कि
 उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  ।  इस  शंकर  किस्म  का  वितरण  ऐसी  नसंरी  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  जिनके
 स्वामी  गैर  व्यक्ति  नहीं  बल्कि  सरकारी  नसेंरियों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 c ॥  जिससे  इस नुसंधान  कार्य  का  लाभ  देश  के  सभी  कोनों  तक  पहुंचाया  जाना  चाहिए
 संघान  से  छोटे  किसानों  और  अन्य  व्यक्तियों  को  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 क्री  जो०  एस०  बासवराजू  मैं  अपने  सहयोगी  श्री  वबकम  पुरुषोत्तमन  द्वारा
 व्यक्त  विचारों  का  भी  समर्थन  करता  हूं  जो  कि  नारियल  विकास  बोडं  में  मैं  भी नारियल  विकास
 बोडं  में  हूं  ।  उन्होंने  सब  कुछ  बता  दिया  है  ।  दुर्भाग्प  से  इस  सरकार  ने  उचित  संशोधन  प्रस्तुत
 नहीं  किया  है

 ।
 आयोग  के  बजाय  यह  बागवानी  उद्योग  केवल  यही  संशोधन  हम

 से  इसका  समर्थन  करते  हैं  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे अगली  बार  संगत  सं  थोघन
 लायें  जिसमें  सभी  आवश्यक  बातें  समाविष्ट  हों  अन्यथा  जैसा  मेरे  दोस्त  वक्कम  परुषोत्तमन  ने  कहा  देश
 में  नारियल  विकास  बोर्ड  को  चलाने  का  कोई  फायदा  नहों  होगा  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रो०  के०  बी०  यामस  (  :  यह  बहुत  ही  साधारण  संशोधन  है  भऔर  इस
 संशोधन  पर  और  अधिक  चर्चा  करने  के  लिए  कुछ  नहीं  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस
 प्रश्न  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  नारियल  बोर्ड  होना  भी  चाहिए  या  नहीं  ।  अगर  सरकार  नारियल
 बोर्ड  के  कार्यप्रणाली  के  बारे  में  चिन्तित  है  तो  सरकार  द्वारा  प्रचुर  वित्तीय  सहायता  दी  जानी

 चाहिए  ।

 मुझे  वह  दिन  भी  याद  है  जब  इस  बोई  का  कोचीन  में  उद्घाटन  हुआ  था  ।  यह  केरल  ओनम

 त्यौहार  मनाने  जैसा  था  ।  कोचीन  में  सभी  ने  सोचा  था  कि  नारियल  की  खेती  करने  वालों  के  लिए
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 एक  नया  युग  आरम्भ  हो  रहा  दुर्भाग्य  अगर  हम  बोर्ड  की  कार्य  अ्रणाली  को  देखें  तो  स्पष्टतया

 देखा  जा  सकता  है  जो  वित्तीय  सहायता  केन्द्रीय  सरकार  ने  दी  है  उससे  केवल  इसके  कमंचारियों  को

 यात्रा  भत्ता/महंगाई  भत्ता  और  वेतन  ही  दिया  जा  सकता

 मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  यदि  सरकार  इस  बोड्ड  की  कार्यंचालन  के  बारे  में  चिन्तित
 जिसका  अस्तित्व  हमारे  राज्य  में  किसानों  की  वित्तीय  दशा  सुधारने  में  जरूरी  है  तो  सरकार  को
 गम्भीरता  से  सोचना  चाहिए  कि  अधिक  वित्तीय  सहायता  कैसे  दी  जा  सकती  है  ।

 इस  संबंध  मैं  आपका  ध्यान  अन्य  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर  दिलाना  एक  अन्य
 नारियल  जटा  बोर्ड  नारियल  जटा  बोई  उद्योग  व  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।  दोनों

 एक  दूसरे  से  जड़े  हुए  हैं  और  दोनों  को  आपस  में  एक  दूसरे  से  लाभ  होता

 मेरे  मित्र  श्री  वक्कम  प्रुषोत्तमन  ने  किसानों  की  समस्याओं  के  बारे  में  कहा  अतः  मैं

 क्रा  जिक्र  नहीं
 ।  अगर  किसानों  की  सहायता  की  जाती  है  तो  नारियल  उत्पादों  से  सम्बन्धित

 एक  नारियल  जटा  उद्योग  केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग  परम्परागत  उद्योग  की  रीढ़  की

 हड्डी  था  ।  यह  पूरे  केरल  की  तटीय  क्षेत्र  में  फैला  हुआ  अब  यह  बहुत  दुःखद  स्थिति  है
 माननीय  उद्योग  मंत्री  न ेजब  स्वयं  केरल  का  दौरा  किया  था  तो  उउ्होंने  स्वयं  देखा  था  कि

 किस  प्रकार  गरीब  औरतें  रेशा  निकालने  की  प्रक्रिया  में  रात  दिन  कठिन  परिश्रम  करती  हैं  ।  कहीं  भी
 इस  देश  में  औरतों  द्वारा  ऐसा  गन्दा  काम  नहीं  किया  जाता  |

 माननीय  मंत्री  यह  सुनिश्चित  करें  कि  सबसे  पहले  वेटिंग  प्रोसेस  तथा  रेशा  प्राप्त  करने  की
 प्रक्रिया  का  मशीनीकरण  किया  जाए  ।  मेरे  विचार  से  इस  संबंध  में  कुछ  ठोस  कार्यवाही  की

 नारियल  जटा  बोर्ड  का  जिक्र  करता  कुछ  प्रक्रिया  को  स्पष्ट  करना  होगा  |  या  तो
 नारियल  जटा  उद्योग  और  नारियल  बोड्ड  को  मिला  दिया  जाना  चाहिए  या  कुछ  इस  प्रकार  का  संबंध
 स्थापित  किया  जाये  कि  दोनों  भली  प्रकार  कार्य  कर  सके  ।

 दूसरी  मूलभूत  समस्या  जिसका  पिछले  वर्ष  केरल  में  किसानों  को  सामना  करना  पड़ा  जिसकी
 प्राननीय  सदस्यों  ने सदन  का  ध्यान  आकर्षित  किया  नारियल  और  नारियल  तेल  का  कम

 मल्य  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  इसका  कारण  यह  है  कि  किसानों  को  नारियल  से  लाभ  नहीं  मिलता  ।
 इसका  लाभ  बड़े  उद्योगपतियों  जैसे  टाटा  आदि  को  मिलता  उनको  अधिकतम  लाभ  मिलता
 आ्लाज  केरल  में  मैं  देखता  हूं  कि  नारियल  के  तेल  का  मूल्य  20  और  30  रुपए  प्रनि  किलो  के  बीच
 लेकिन  दिल्ली  में  अगर  आप  बाजार  जायें  और  सीलबन्द  तेल  खरीदें  जैसे  टाटा  का  तेल  उसका  मल्य
 50  रु०  से  60  रुपये  के  बीच  हे  ।  इसके  लिए  बोडं  क्या  कर  रहा  है  ।  हु

 “4

 क्रैरल  हम  अधिक  से  अधिक  नारियल  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  और  उसे  केरल  में  गिरी  के  रूप
 में  बदला  जा  रहा  लेकिन  गिरी  नारियल  का  तेल  केरल  में  नहीं  बल्कि  बम्बई  में  निकाला  जात

 है  ।  इससे  पता  चलता  है
 कि  किसानों  को  लाभ  नहीं  मिलता  जब  नारियल  विदेशों  में  भेजा  जाता  है

 तो  इसका  लाभ  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  को  मिलता  है  ।

 बोर्ड  का  एक  उद्देश्य  यह  था  कि  हम  केरल  में  नारियल  का  तेल  निकालने  वालौ  अधिकाधिक
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 बाद  उसमें  केवल  3  प्रतिशत॒या  चार  प्रतिशत  का  ही  तेल  निकाला  जाता  बाकी  का  नारिय  ल
 केरल  से  बम्बई  भेजा  जा  रहा  है  और  बम्बई  में  बड़े  उद्योगपति  गिरी  से  तेल  निकाल  रहे  इस
 तरह  इसका  लाभ  बड़े  उद्योगपतियों  को  मिलता  है  न  कि  किसानों  को  ।

 कम  से  कम  इस  समय  जब  सरकार  खाने  के  तेल  के  आयात  पर  इतनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा
 खर्च  कर  रही  है  तो  आपको  इस  सम्बन्ध  में  सोचना  चाहिए  कि  किसानों  की  सहायता

 की  जा  सकती  है  ।  क्योंकि  नारियल  का  तेल  भी  खाद्य  तेल  है  ।

 का

 अतः  सरकार  को  पहला  कदम  यह  उठाना  है  कि  नारियल  को  तिलहन  घोषित  करना
 यदि  उसे  तिलहन  घोषित  कर  दिया  जाता  है  तो  खाद्य  तेल  के  आयात  पर  आप  जो  खच्  रहे
 कम  से  कम  उसका  कुछ  प्रतिशत  आप  नारियल  बोर्ड  के  कार्यकरण  के  लिए  खर्च  कर  सकते  हैं  जिस
 बोर्ड  न  केवल  किसानों  कीं  सहायता  के  लिए  और  न  केवल  जड़  म्लानि  रोग  ज॑सी  बीमारी  के
 के  लिए  बल्कि  नारियल  से  सम्बन्धित  उद्योगों  की  सहायता  के  लिए  बे'रल  में  कुछ  विकास  कार्य  आरम्भ
 कर  सकता  है  |  मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  नारियल  बोर्ड  और  नारियल  जटा  बोर्ड  को  परस्पर  इस
 तरह  से  सम्बद्ध  करना  होगा  जिससे  नारियल  से  संबंधित  उद्योगों  को  सहायता  मिले  ।

 *श्री  वो०  कृष्ण  राव  :  उपाध्यक्ष  मैं  कृषि  मंत्र  द्वारा  प्रस्तुत  नारियल
 विकास  बोर्ड  1979  में  और  संशोधन  करने  बाले  संशोधन  विधेयक  का  पूरे  हृदय  से
 समर्थन  करता  हूं  ।

 भायुक्त  के  स्थान  पर  बागवानी  आयुक्त  को  बोड  के  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्त  करने  के

 लिए  यह  एक  साधारण  विधेयक  वास्तव  में  हमारे  कुछ  सहयोगी  पहले  ही  कई  मह्वपृर्ण  मुद्दों  पर

 बोल  चुके  हैं  ।  इसलिए  मैं  विस्तार  से  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।  मैं  केवल  इससे  संबंधित  दो  या  तीन

 मुद्दों  पर  बोलना  चाहता  जब  मैं  तालुक  बोर  का  अष्य्रक्ष  था  तब  मैंने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के
 कई  गांवों  का  दौरा  किया  था  और  प्रत्येक  परिवार  को  नारियल  वृक्ष  लगाने  के  लिए  राजी  किया
 नारियल  का  वृक्ष  किसानों  के  लिए  बहुत  उपयोगी  यह  उनके  बेटे  की  तरह  होता  नारियल

 वृक्ष  उगाने  वाला  अ्यक्ति  प्रत्येक  वृक्ष  से  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  500  रुपये  से  1000  रुपये  तक  कमा
 सकता  है  ।  इसलिए  यह  अनिवायं  हो  गया  है  कि  अपने  देश  में  नारियल  का  बागान  क्षेत्र  बढ़ाया
 जाय  ।  आन्प्र  उड़ीसा  और  कुछ  दूसरे  राज्यों  में  नारियल  के  बागान  कई

 षो  से  इन  राज्यों  में  नारियल  का  बागान  क्षेत्र  नहीं  बढ़ाया  गया  मैं  मंत्री  से  इस  मामले  को
 देखने  भोर  नारियल  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  का  अनुरोध  करता  हूं

 बोर्ड  आशा  अनुकल  उत्पादकों  की  सहायता  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  बोर्ड  को  दी  गई  राशि  नारियल
 की  खेती  के  सुधार  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  राशि  केवल  बोर्ड  के  ४दस्यों  को  डी०  ए०  टी०  ए०  और
 भन्य  दिये  जाने  वाले  भत्तों  का  भुगतान  करने  के  लिए  ही  काफी  अतः  नारियल  की  खेती  को

 प्रोत्साहन  देते  के  लिए  और  अधिक  घन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 भाज  भी  देश  में  ऐसी  बीमारियां  हैं  जिनसे  नारियल  के  बागान  प्रभावित  हुए  इसलिए
 जड  म्लानि  रोग  जैसी  आदि  बीमारियों  को  जड़  से  समाप्त  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  विशेषज्ञों

 को  नियुक्त  करना  आवश्यक  हो  गया

 कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 नारियल  की  खेती  एक  उद्योग  की  तरह  नारियल  के  तेल  को  खाद्य  तेल  घोषित  किया

 जाना  चाहिए  जैसा  कि  मेरे  सहयोगियों  ने  सुझाव  दिया  नारियल  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाया  जाना

 चाहिए  और  नारियल  के  तेल  के  आयात  को  हमेशा  के  लिए  बन्द  किया  जाना  केवल  यही
 उपाय  नारियल  वक्ष  की  खेतो  करने  वाले  किसानों  को  बचा  सकते  हैं  ।

 मैं  संशोधन  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  और  इन  शब्दों  के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त

 करता  हूं  ।

 कृषि  मंत्रो  जो०  एस०  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  उनके  द्वारा  दिए  गए
 उपयोगी  सुझावों  के  लिए  धन्यवाद  करता  हूं  ।  मैं  एक  बात  पर  बहुत  प्रसन्न  हूं  कि  किसी  ने  भी  बागान

 आयुक्त  को  सम्मिलित  करने  पर  आपत्ति  नहीं  की  बागवानी  आयुक्त  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  को
 अधिकतर  प्तभी  ने  स्वीकार  किया  श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  ने  इस  संबंध  में  दो  वर्षों  की  देरी  का

 उल्लेख  किया  है  ।  नि:संदेह  सदस्य  इस  संबंध  में  जानते  लेकिन  जहां  तक  अध्यक्ष  के  प्रश्न  का  संबंध

 है  कृपया  आश्वस्त  रहिए  कि  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  वास्तव  में  और  अधिक  देरी  नहीं
 होगी  ।

 5.21  स०  प०

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 एक  बात  का  मैं  विश्वास  दिलाना  चाहत  ।  केरल  और  कर्नाटक  दोनों  शब्द  से  शुरू

 होते  हैं  ओर  में  ब्द  को

 ञझी  पुरषोत्तमन  :  आप  हमारी  राजनीतिक  मुश्किलों  से  भी  अवगत  होंगे  ।  मैंने  अपने

 भाषण  में  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 डा०  जो०  एस»  ढिललों  :  आपको  उन  कठिनाइयों  का  पता  नहीं  है  जिसका  मैंने  सामना
 किया  है  ।

 समस्या  यह  आप  भी  नहीं  चाहेंगे  हर  बार  एक  ही  को  बारी  आए  और  एक
 पहले  ही  दो  अवधियों  के  लिए  अध्यक्ष  रह  चुका  है'**

 झो  वक्कम  प्रुषोस्तमन  :  श्रीमन्  अभी  तक  केवल  एक  अध्यक्ष  रहा  वह  बीमार  भी
 मैं  विस्तार  में  नहीं  गया  ।  वह  केंसर  का  रोगी  था  और  वह  कार्यालय  नहीं  आता  वह

 बैठकों  में  भी  उपस्थित  नहीं  होता  था

 डा०  जी०  एस०  हिल््लों  :  मैं  मापको  विश्वास  दिलाता  इस  बार  उचित  वितरण  किया
 ज्ञायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वार्तालाप  न  कीजिए  ।  कृपया  शान्त

 आओ  वफ्कम  पुरुणोत्तमन  :  आपको  हमारी  राजनीतिक  कठिनाइयों  से  भी  अवगत  होना  चाहिए  ।

 हम  केरल  में  लोगों  का  सामना  नहीं  कर  पायेंगे  ।
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 अध्यक्ष  महोंदय  :  कृपया  शांत  रहिये  ।  ह

 डा०  जो०  एस०  ढिल्लों  :  श्री  पुरुषोत्तमन  एक  बहुत  ही  परिपक्व  राजनीतिज्ञ  मैं  आशा
 करता  हूं  वह  स्वयं  इस  प्रकार  के  प्रश्न  सदन  में  नहीं  वह  मुझसे  अलग  से  मिल  सकते  हैं  ।  मैं
 उनकी  कठिनाइयों  को  महसूस  करता  हूं  ।

 )

 जहां  तक  घन  आबंटन  का  संबंध  छठी  पंजवर्षीय  योजना  में  हमने  440  लाख  रुपये  भाबंटित

 किए  ।  सातवीं  योजना  में  हमारा  उन्हें  गेर-योजना  धन  सहित  900  लाख  रुपए  देने  का  विचार  है  जो

 पहले  से  दुगने  से  अधिक  एक  प्रश्न  अधिक  आबंटन  के  बारे  में  उठाया  गया  था  ।  मैं  यह  भी  कहना

 बाहूंगा  कि  सभी  तिलहन  किसानों  को  जो  मिलकर  200  हेक्टर  भूमि  में  35  लाख  टन  तेल  प्राप्त  करते

 केन्द्र  स ेकेवल  100  करोड़  रुपये  की  सहायता  प्राप्त  होती  है-कृपया  यह  नोट  कीजिए  जबकि

 नारियल  के  तेल  का  उत्पादन  कुल  तेल  उत्पादन  का  केवल  6  प्रतिशत  है  और  बोर्ड  9  करोड़  रुपए  प्राप्त

 कर  रहा  वह  अन्य  तिलहन  उत्पादकों  से  50  प्रतिशत  अधिक  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 एक  प्रश्न  आयात  के  बारे  में  उठाया  गया  मैं  उसे  भी  समझता  हूं  ।  पिछली  बार  भी

 इसे  उठाया  गया  था  और  मैंने  उन्हें  कुछ  विश्वास  दिलाया  लेकिन  थोड़ा  बहुत  जो  हमने  आयात

 की  आज्ञा  दी  है  वह  पुनः  पूर्ति  लाइसेंस  के  रूप  में  दी  केवल  थोड़ी-सी  मात्रा  फैटी  ऐसिड  के  भायातकों

 द्वारा  आयात  की  जाती  है  अन्य  उद्देश्य  क ेलिए  आयात  नहीं  किया  जाता  ।

 जहां  तक  नारियल  जटा  बोर्ड  और  नारियल  बोर्ड  के  विलय  का  संबंध  मैं  इसके  विषय  में

 वचन  नहीं  दे  सकता  हूं  |  मैं  चाहता  हूं  मैं  आपके  सब  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  नारियल  जटा  बोड्ड

 भादि  के  बारे  में  उठाए  गए  अन्य  मामलों  के  बारे  में  मैं  कोई  आश्वासन  नहीं  दे  अगर  नारियल

 जटा  बोर्ड  यह  चाहता  है  तो  वह  सरकार  को  इस  विषय  में  लिख  सकता  है  भौर  तब  हम  उस  पर

 विचार  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 नारियल  विकास  बोर्ड  1979  में  भौर  संशोधन  करने  वाले

 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।  क्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 खंड  2  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  1,  अधि  नियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 डा०  जो०  एस०  हिल्लों  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 5.26  स०  प०

 कोलम्बो  मे  हुई  घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 कासिक  ,  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  अध्यक्ष  मैं  कोलम्बो  में  आज  सबेरे  लगभग  10  बजकर  20  मिनट  पर

 हुई  घटना  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ।

 शासकीय  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  प्रधान  मंत्री  को  विदाई  समारोह  में  गाई  आफ

 ओनर  का  निरीक्षण  करना  था  ।  दोनों  सरक,रों  के  बीच  हुई  सहमति  के  अनुरूप  विशेष  पूर्व  सावधानी
 बरती  निरीक्षण  गार्ड  2  पंक्तियों  में  थे  ।  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्रधान  मंत्री  ने  अग्रिम  पंक्ति  का  ही
 निरीक्षण  किया  निरीक्षण  के  अन्त  में  प्रधान  मंत्री  नौ  सेना  गाडं  की  ओर  गए  ।  उक्त  गाड्  ने  अपनी

 राइफल को  भौर  एक  झटके  के  राइफल  की  बट  प्रधान  मंत्री  को  राइफल  का  बट

 प्रधान_मंत्री के  बायें  कंधे  पर  लगा  और  प्रधान  मंत्री  के  सिर  से  भी  रगड़  उसी  समय  निजी

 सुरक्षा  जो  केवल  2  कदम  पीछे  नौ  सेना  गार्ड  पर  झपटा  और  उसे  जमीन  पर  गिरा  दिया
 और  उसे  वश  में  कर  लिया  ।  नौ  सेना  गार्ड  की  राइफल  भो  जमीन  पर  गिर  गार्ड  आफ  ओनर
 का  जो  कि  ठीक  प्रधान  मंत्री  के  पीछे  भी  नौ  सेना  गार्ड  पर  झपटा  ।

 असाधारण  गतिविधि  का  अनुभव  करते  हुए  प्रधानमंत्री  तेजी  से  आगे  बढ़  और  मुड़
 एस०  पी०  जी०  की  अत्याधिक  निकट  चल  रहा  दल  जो  निजी  सुरक्षा  अधिकारी  के  ठीक  दाई  तरफ
 ने  तत्काल  प्रधान  मंत्री  को  घेर  लिया  भौर  उन्हें  पूर्ण  संरक्षण  एस०  पी०  जी०  के  अन्य  सभी

 सुरक्षा  कामिकों  ने  अपनी-अपनी  ड्यूटियां  कीं  ।  प्रधान  मंत्री  को  तेजी  से  विशेष  कक्ष  में  ल ेजाया  गया

 जहां  राष्ट्रपति  श्रीमती  जयवर्धने  और  श्रीमती  सोनिया  गांधी  खड़ी  उन्होंने  राष्ट्रपति
 जयवधंने  भौर  श्रीमती  जयवधंने  को  विदाई  दी  और  अपनी  कार  की  तरफ  कुछ  कदम  बढ़े  ।  हेलीपेड  पर

 समारोह  का  आयोजन  सम्पन्न  हो  गया  ।

 श्रीलंका  के  सुरक्षा  कामिकों  ने  नेवलगाई्ड  पर  तुरन्त  काबू  पा  लिया  और  उसे  हिरासत  में  ले
 लिया  ।  गा  आफ  ओनर  के  किसी  अन्य  सदस्य  ने  कोई  असाधारण  कार्य  नहीं  किया  और  न  ही  किसी
 भन्ण  से  समारोह  के  लिए  किए  गए  प्रबन्धों  में  गड़बड़  हुई  ।

 चूंकि  अकेले  हमलावर  को  तुरन्त  काबू  में  कर  लिया  गया  इसलिए  कोई  अन्य  कारंवाई  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  समस्त  सदन  प्रधान  मंत्री  के  सुरक्षित  होने  और  हमारे  बीच  वापस  आने

 के  लिए  राहत  और  प्रसन्नता  प्रकट  करने  में  मेरा  साथ  देगा  ।



 5.30  म०  Go

 उपदान  संदाय  विधेयक

 ]

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त  पी०  ए०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 उपदान  संदाय  1972,  राज्य  सभा  द्वारा  में
 ओर  अधिक  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यगण  जानते  हैं  कि  उपदान  संदाय  1972  में
 तेल  रेलवे  दुकानों  तथा  कतिपय  अन्य  संस्थानों  में  कार्यरत

 चारियो  को  उपदान  का  भुगतान  करने  संबंधी  योजना  तथा  तत्संबंधित  मामलों  की  व्यवस्था  की  गयी

 है  ।  भधिनियम  के  अन्तर्गत  उपदान  का  भुगतान  इस  समय  1600  रुपए  प्रति  माह  से  अधिक  वेतन
 पाने  बाले  कर्ंचारियों  तक  ही  सीमित  है  ।

 अधिनियम  के  उपदान  का  भुगतान  सेवा  से  अवकाश  सेवानिवत्त  होने  या  त्यागषत्र
 देने  पर  होता  है  बशर्ते  कि  उसने  पांच  वर्ष  तक  नौकरी  की  हो  ।  तथापि  पांच  वर्ष  की  सेवा  अवधि  फ्री
 शर्त  उस  स्थिति  में  लागू  नहीं  होती  जबकि  मृत्यु  या  शारीरिक  असमर्थता  के  कारण  नौकरी  समाप्त
 की  गई  हो  ।  गे  र-मौसमी  संस्थाओं  में  कमंचारी  एक  वर्ष  अथवा  6  महीने  से  अधिक  की  अवधि  प्री
 होने  पर  15  दिन  के  वेतन  की  दर  पर  उपदान  के  हकदार  हैं  जबकि  मौसमी  संस्थाओं  में  काम  करने
 वाले  कर्मचारियों  को  प्रत्येक  मौसम  के  लिए  सात  दिन  के  वेतन  कर  उपदान  दिया  जाता  उपदान  के

 भगतान  की  अधिकतम  सीमा  20  महीने  का  वेतन  रखा  गया  है  ।

 1980  और  1982  में  हुए  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलनों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश
 की  गयी  थी  कि  उदान  के  भुगतान  के  लिए  समय-सीमा  अधिनियम  में  ही  निर्धारित  की  जा  ए  और
 जिन  मामलों  में  उपदान  की  अदायगी  देरी  से  की  जाती  है  उनमें  ब्याज  की  बसूली  का  उचित  उपबंध

 किया  जाना  चाहिए  ।  मजदूर  संध  अधिक  लोगों  को  उपदान  देने  हेतु  वेतन  सीमा  बढ़ाने  और  उपदान  की
 अधिकतम  राशि  बढ़ाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  देते  रहे  उपदान  के  भुगतान  के  लिए  एक  कोण  बनाये
 जाने  के  लिए  भी  मजदूर  संघ  मांग  कर  रहे  उपदान  के  लिये  निधि  की  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  श्रम

 मंत्रियों  के  एक  दल  द्वारा  तथा  1985  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  विचार  किया
 गया  था  ।  उन्होंने  उपदान  के  भुगतान  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  के  तहत
 नियोजकों  की  देयता  के  अनिवायं  बीमा  या  आयकर  अधिनियम  के  तहत  उपदान  ट्रस्ट  कोष  की  स्थापना
 करने  के  लिए  समुचित  उपबंध  शुरू  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 विभिन्न  सुझावों  पर  विचार  किया  गया  है  भौर  अब  अधिनियम  में  कतिपय  संशोधन

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  संशोघन  के  लिए  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  निम्नलिखित

 अधिनियम  के  अन्तगंत  वेतन  की  सीमा  1600  रुपये  से  बढ़ाकर  2500  रुपये  प्रति  माह
 की  जा  रही  यह  वेतन  की  सीमा  एक  अधिसूचना  द्वारा  समय-समय  पर  बढ़ाने  के

 लिये  एक  समर्थंकारी  उपबन्ध  भी  किया  जा  रहा
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 20  महीने  के  वेतन  की  वर्तमान  अधिकतम  सीमा  के  स्थान  पर  अधिकतम  राशि  50

 हजार  रुपये  की  जा  रही  है  ।

 जिस  तारीख  से  उपदान  देय  हो  जाता  है  उससे  30  दिन  के  अन्दर  इसके  भुगतान  की

 व्यवस्था  क्री  जा  रही  यदि  उपदान  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्तगंत  नहीं  दिया
 जाता  तो  नियोजक  को  निर्धारित  दर  पर  साधारण  ब्याज  देना  होगा  ।

 अधिनियम  के  अन्तगंत  उपदान  देने  संत्रंधी  नियोजक  की  देयता  का  अनिवायं  बीमा  करने
 अथवा  इसके  विकल्प  के  रूप  में  500  ता  उससे  अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने

 वाली  संस्थाओं  के  बारे  में  आाय  कर  अधिनियम  के  अन्तगंत  एक  उपदान  न्यास  निधि
 स्थापित  करने  का  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।

 संक्षेप  य ेकुछ  महत्वपूर्ण  प्रस्तावित  संशोधन  इस  विधेयक  द्वारा  किये  जाने  मुझे  आशा  है  कि
 सदस्यगण  इन  प्रस्ता  वि

 त  संशोधनों  का  स्वागत  करेंगे  जो  कि  अविवादास्पद  हैं  ।  इन  शब्दों  के
 मैं  विधेयक  को  सदन  में  विचार  करने  के  लिए  रखता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ;

 उपदान  संदाय  क्धिनियम  1972,  राज्य  सभा  द्वारा  में
 और  अधिक  संशोधन  किए  जाने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 5.35  म०  प०

 भारत-श्रीलंका  समभोौते  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]
 प्रधान  मन्त्रो  राजीव  :  अध्यक्ष  मैं  कोलम्बो  की  संक्षिप्त  लेकिन  महत्वपूर्ण

 यात्रा  से अभी-अभी  लौटा  हूं  और  मैं  इसके  निष्कर्ष  के  सम्बन्ध  में  तत्काल  सदन  को  अवगत  कराना

 चाहूंगा  ।  मैं  इस  यात्रा  को  इर्सा  गए  महत्वपूर्ण  भानता  हूं  कि  श्रीलंका  के  महा  मान्य  राष्ट्रपति  ने  और
 मैंने  कल  29  जुलाई  को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  जिसका  उद्देश्य  उस  कठिन  संघर्ष  को  समाप्त

 वाना  है  जो  वर्षो  से  हमारे  मित्र  पड़ौसी  श्रीलंका  को  दुखी  करता  आया  सदन  श्रीलंका  के
 |  के  बीच  के  जातीय  संघषं  की  पृष्ठभूमि  से  परिचित  है  जिसकी  जड़ें  वहां  के  जटिल  ऐतिहासिक

 ओर  आधिक-स!माजिक  कारणों  में  निहित  इस  संघर्ष  ने  पिछले  चार  वर्षों  में  बहत  गंभीर  रूप
 लिया  था  जिसके  कारण  श्रीलंका  के  स्थायित्व  और  उसकी  एकता  भौर  अखण्डता  के  लिए  खतरा  पै
 हो  गया  था  ।

 ढ
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 1983  में  तमिलों  के  विरुद्ध  अभत([वं  हिसा  के  साथ  तो  हालात  बहुत  ही  अधिक  बिगड़
 हुई  हत्याओं  भौर  उन  व्यापक  दुख-पीड़ाओं  के  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  जो

 श्रीलंका  के  लोगों  को  सहनी  पड़ीं  ।  1983  और  1987  के  बीच  की  अवधि  विशेष  रूप
 से  श्रीलंका  के  इतिहास  का  दुखद  अध्याय  है  ।  हजारों  नागरिकों  की  हत्या  हुई  जिनमें
 औरतें  और  यहां  तक  कि  भिक्ष  और  पुजारी  भी  शामिल  हजारों  लोग  वेधर  होकर  शरणार्थी
 बन  खुद  अपने  ही  देश  श्रीलंका  में  ।  करीब  1,50,000  श्रीलंकाई  तमिल  शरणार्थी  भारत  भा  गए  ।
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 हमने  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  के  स्थायी  समाधान  की  एक  रूपरेखा  तैयार  की  ।  इस
 समझौते  से  वे  बुनियादी  भाकांक्षाएं  पूरी  होती  हैं  जो तमिल  संघर्ष  का  मूल  कारण  यानि  उनकी  यह
 इच्छा  कि  उनकी  स्पष्ट  जातीय  अस्मिता  को  स्वीकार  किया  अपने  राजनतिक  भविष्य  के  प्रबंध

 के  लिए  उन्हें  राजनैतिक  स्वायत्तता  इस  लक्ष्य  की  पूति  के  लिए  उन्हें  समुचित  राजकीय  सत्ता
 प्राप्त  श्रीलंका  के  उत्तरी  और  पूर्वी  प्रान््तों  को  तमिलों  के  ऐतिहासिक  निवास के  क्षेत्रों  के  रूप  में

 स्वीकृति  मिले  तथा  तमिल  को  श्रीलंका  लोकतांत्रिक  समाजवादी  गणराज्य  की  एक  राजभाषा  माना

 जाए  ।

 इस  करार  में  श्रीलंका  के  पूर्वी  और  उत्तरी  प्रान्तों  को  एक  प्रशासनिक  इकाई  बना  दिया  गया

 है  जिसकी  अपनी  एक  निर्वाचित  प्रान्तीय  परिषद  होगी  ओर  एक  मुख्य  मंत्री  होगा  ।  मई  से

 1986  के  बीच  जिन  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दिया  था  उनकी  रूपरेखा  के  अन्तगंत  प्रान्तीय  परिषद
 को  अधिकार  दिए  जाएंगे  ताकि  श्रीलंका  के  प्रान्तों  को  पूर्ण  रूप  से  स्वायत्तता  का  सुनिश्चय  हो  सके  ।

 श्रीलंका  में  आपातकालीन  स्थिति  निकट  भविष्य  में  हटा  ली  जाएगी  ।  लड़ाई-बन्दी  और  शस्त्र

 समपंण  एक  निश्चित  समयावधि  में  किया  सभी  उग्रवादी  वर्गों  म  माफी  दी  जाएगी  ।

 तीन  माह  के  भीतर-भीतर  प्रान्तीय  परिषदों  के  चुनाव  होंगे  ।

 इस  करार  में  उत्तरी  और  पूर्वी  प्रान्तों  के  बीच  सम्पर्क  के  बुनियादी  मुह  पर  1988  के  अन्त

 तक  जनमत  संग्रह  का  सुझाव  है  जिसे  स्थगित  करने  का  राष्ट्रपति  को  विवेकाधिकार  होगा

 श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  ओर  मैंने  एक-दूसरे  को  पन्र  भी  दिए  हैं  जिनमें  श्रीलंका  ने  भारत  की

 राजनैतिक  और  सरक्षा  संबंधी  चिन्ताओं  के  प्रति  सकारात्मक  होना  स्वीकार  किया  इस  करार  में

 और  इन  पत्रों  में  उन  दायित्वों  का  विवरण  दिया  गया  है  जिन्हें  वहन  करना  भारत  ने  स्वीकार  किया  है
 जिससे  श्रीलंका  की  प्रादेशिक  अखण्डता  और  स्थायित्व  का  सुनिश्चय  हो  सके  ।  हम  अपने  इन

 दायित्वों  को  पूरी  ईमानदारी  के  साथ  और  पूरी  तरह  निभाएंगे  ।

 श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  ने  मुझे  बताया  कि  कोलम्बो  और  श्रीलंका  के  कुछ  अन्य  हिस्सों  में  पिछले

 क्ूछ  दिनों  में  जो  हिसा  भड़की  है  वह  सिंहल  आतंकवादी  संगठन  जे०  वी०  परी०  का  काम  उनका

 सोचना  था  कि  धामिक  संगठनों  और  विरोधी  दलों  के  कुछ  सदस्यों  ने  अपने  आपको  जे०  वी०  पी०  के

 हाथों  का  खिलोना  बनने  दिया  है  लेकिन  मजदूर  संघों  कर  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  किसी

 भी  दल  ने  इस  हिंसा  का  समर्थन  नहीं  किया  है  ।

 जैसा  कि  मानतीय  सदस्यों  को  याद  होगा  इसी  संगठन  ने  सन्  1971  में  श्रीलंका  में  बड़े  पैमाने

 पर  विद्रोह  करवाया  था  ।  इस  विद्रोह  को  बनाने  के  लिए  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  भण्डारमाबके

 मे  हमसे  सह  गयता  मांगी  थी  और  हमने  तत्काल  पूरी  सहायता  की  थी  ।

 ष्टपति  जयवध्धने  ने  बताया  कि  इन  गड़बड़ियों  के  कारण  बिगड़ती  हुई  स्थिति  के

 स्वरूप  और  श्रीलंका  की  सुरक्षा  सेनाओं  पर  इनकी  ओर  से  आने  वाली  बढ़ती  हुई  मांगों  की  वजह  से ५०0४  ह  हि  है
 उनकी  सरकार  को  जातीय  संकट  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से

 भारत-श्रीलंका  करार  को  क्रियान्वित

 के  लिए  सहायता  की  आवश्यकता
 इस

 उद्देश्य  से  श्रीलंका
 की

 सरकार  ने  समुचित

 भारतीय  संनिक  सहायता  के  लिए  औपचारिक  अनुरोध  किया  ताकि  जाफना  प्रायद्वीप  में  लड़ाई-बंदी
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 ओऔर  शस्त्र  और  अगर  जरूरत  पड़े  तो  पूर्वो  प्रान्त  में  सुनिश्चय  हो  सके  ।  उन्होंने  श्रीलंका
 र् के  कुछ  सैनिकों  को  जाफना  से  दक्षिण  में  कुछ  स्थानों  पर  ले  जाने  के  लिए  सेनिक  परिवहन  के  लिए  भी

 प्रनुरोध  किया  ।

 श्रीलंका  की  सरकार  के  इस  औपचारिक  अनुरोध  के  उत्तर  में  तथा  हाल  ही  में  सम्पन्न

 श्रीलंका  करार  के  अन्तर्गत  अपने  दायित्वों  के  अनुरूप  भारत  की  सशस्त्र  सेना  के  यूनिट  आज  जाफना

 प्रायद्वीप  में  उतर  गए  मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहूंगा  कि  हमारे  सैनिक  श्रीलंका  में  श्रीलंका  की
 सरकार  के  विशिष्ट  और  ओऔपचारिक  अनुरोध  पर  वहां  उतरे  हैं  जिन्होंने  भारत-श्रीलंका  करार  के

 अन्तगंत  हमारे  दायित्वों  और  वायदों  का  हवाला  दिया  था  ।  हमारे  सैनिक  श्रीलंका  में  जातीय  संकट  को

 समाप्त  करवाने  के  लिए  किए  गए  करार  को  कार्यान्वित  कराने  में  मदद  देने  के  उद्देश्य  से  भेजे  गए  हैं

 है  ।  हम  विभिन्न  स्तरों  पर  श्रीलंका  सरकार  से  निरन्तर  सम्पर्क  बनाए  हुए

 यह  करार  करना  श्रीलंका  की  सरकार  ओर  श्रीलंका  के  नेताओं  के  लिए  आसान  दात  नहीं  रही

 मैं  एक  बार  फिर  राष्ट्रपति  जयवधंने  को  उनके  साहस  भोर  उनकी  राजनीतिमत्ता  की

 सराहमा  करना  चाहूंगा  ।,

 मैं  आश्वस्त  हूं  कि  श्रीलंका  के  साथ  हमने  कल  जिस  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  उससे  श्रीलंका
 के  हाल  के  इतिहास  का  एक  दुखद  अध्याय  समाप्त  हो  गया  है  भौर  भारत  श्रीलंका  संबंधों  का
 एक  नया  अध्याय  शुरू  हुआ  मैं  इस  ओर  से  भी  पूरी  तरह  आश्वस्त  हूं  कि  इस  करार  से  अतीत  का
 तनाव  ओर  अविश्वास  दूर  हो  जाएगा  तथा  श्रीलंका  और  भारत  के  लोगों  के  बीच  की  मित्रता  और
 अधिक  सुदृढ़  होगी  जो  2500  वर्ष  से  ज्यादा  पुराने  हैं  और  जिनका  इतिहास  तथा  सांस्कृतिक  परम्परा
 एक  रही  है

 कल  कोलम्बो  में  महामान्य  राष्ट्रपति  जयवर्धने  भौर  मैंने  जिस  करार  पर  हस्ताक्षर  किए
 उसका  पाठ  ओर  हमारे  बीच  जिन  पत्रों  का  आदान-प्रदान  हुआ  है  उनका  पाठ  भी  यशाशीघ्र  की
 मेज  पर  रख  दिया

 सदन

 क्री  पो०  कुलनवेईवेल  :  आप  *  श्रीलंका  ।  हम  आपके  बहुत
 भ्राभारी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ;  इस  शब्द  को  कार्यवाही  में  शामिल  महों  किया  जायेगा  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  मैं  आपसे  सदन  को  स्थगित  कश्मे  का  भिबेदन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  काम  करेंगे  ।

 :  अध्यक्ष  एक  मेरी  प्रार्थना  है  कि  प्रघान  मंत्री  ने
 भारत  ओर  श्रीलंका  की  बहवूदी  क ेलिए  अपनी  जाम  की  बाजी  लगाकर  जो  काम  किया  उसके

 कक्वायंवाही  कुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 लिए  हम  सब  ओर  सारा  सदन  भगवान से  प्रार्थना  करता  है  कि  भगवान  इनको  लम्बी  आयु  दे  जिससे

 यह  सर्देव  देश  की  रक्षा  करते  रहें  ।

 ऊर्जा  मंत्री  बसन््त  :  हमें  यह  जानकर  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी

 इतनी  बड़ी  सफलता  प्राप्त  कर  सुरक्षित  वापस  लौ  ए  मैं  सदन  की  तरफ से  प्रार्थना

 करता  हूं  कि
 आज  के  लिए  सभा  स्थगित  कर  दी  जाए  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  देखते  हैं  कि  हमेशा  सभी  को  स्वीकायं  स्थिति  आती  है  ।

 श्री  बालकवि  बरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  को  बधाई  देता

 हूं  ।  मेरी  छः  पंक्तियां  राजीव  जी  को  और  आप  सबको  देश  की  तरफ  से.अपित  हैं  :

 सनी  धरती  पर  छिड़का  मां  गंगा  का

 महाबुद्ध  के  बे  को  दे  आए  नई  कहानी

 तमिल  और  सिंहल  दोनों  हैं  सगे  सहोदर

 जान  हथेली  पर  लेकर  भी  तुमने  शान्ति  सुधा
 मां  भारत  का  आंचल  तुम  पर  सदियों  तक

 अमर  रहे  राजीव  हमारा  बच्चा-बच्चा  गाये  ।”

 [  प्रनुवाद  ]
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करता  हूं  ओर  इस  प्राथंना  के  साथ  कि

 श्री  राजीव  गांधी **

 ]
 श्री  योगेदवर  प्रसाद  योगेश  :  अध्यक्ष  मैं  भी  इसके  संबंध  में  एक  शेर  कहना

 चाहता  हूं  :

 दौरे  हकुमत  यादगारे  अदल

 कश्तोी  ए  गांधी  को  साहिल  पे  उतारा  आपने  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रेयर  के  साथ  मैं  समझता  हूं  आपकी  शुभकामनाएं  भारत  और

 दोनों  ही  देश  के  वासियों  को  कि  दोनों  भाई  की  तरह  से  हाथ  में  हाथ  मिलाकर  और  बहुत  ही  अच्छे
 स्वणिम  काल  की  प्रतीक्षा  में  मिलकर  काम  करते  रहें  और  पूरे  तरीके  से  हम  पुरानी  जो  कि

 कटुता  की  वे  भूल  जाएं  भर  प्यार  से  आगे  बढ़ें  ।

 5.45  म०  प०

 तत्पदसात्  लोक  सभा  1909  के  ग्यारह  बजे

 स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  |
 ई

 चोधरी  मुद्रण  12/3,  श्रीराम  मौजपुर
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